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 २५९९  २६००

 सरदार  हुक्म  कै  क्या  जितनी  राशि

 काਂ  दावा  feat  गया  at  उस  सब  के

 मंगलवार  २०  १९५४
 समझौता  हो  गया  है  या  उसमें

 ee  oe  कोई  कमी  की  गई  है
 ?

 सभा  सवा  आठ  बजे  समवेत  हुई  श्री  दातार  :  वे  नीदरलैण्ड  सरकार

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  से  प्राप्य  बकाया  राशि  देने  को  तैयार

 सिका

 प्रदेश  ं
 मौखिक  उत्तर

 सरदार  हुक्म  अर  कौन  सी

 इंडोनेशिया  के  नज्रबन्दों  का  प्रत्यावतंत  राशियां  बकाया  हू  और  नज़र बन्दों  के  पालन

 के  9९०९,  सरदार हुक्म  सिह  :  क्या  पोषण  कौर  उनके  प्रत्यावहन  के  लिये  किन

 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 ~

 किन  देशों  को  भारत को  धन  देना

 PUT
 7

 श्री  दातार
 :  कुछ  दिन  पूर्व में  इस

 क्या  इन्डोनेशिया  की  सरकार
 प्रकार  के  प्रश्नों  के  उत्तर  इसी  सदन  में

 ने  नीदरलैण्ड्स  ईस्ट  इंडीज  आये

 दे  चुका हूं  ।  ब्रिटेन  कौर

 हुए  नज़रबन्दी  व्यक्तियों  के  पालनਂ  पोषण
 नीदरलैंड्स  से  राशियां  प्राप्त  होनी  हैं  ;

 शर  प्रत्यावहन  लिये  जो
 प्रत्यावहन  व्यय  संबंध  में

 ~

 29,98, 42 Q  रुपये  मग  गये  है  उसके
 ऐसी

 राशियां  हांगकांग  और
 संबंध  में  अपनी  sfafrar  भेजी  तथा

 ब्रिटेन  से  प्राप्त  होनी  हे  ।

 इस  दावे  के  संबंध  में  कोई
 सरदार  हुक्म  सिह  :  क्या  इन  रादियों राशि  प्राप्त  हुईਂ  लाइफ

 के  संबंध  में  इन  देशों  के  साथ  समझौता
 गह-कार्य  उपमंत्री

 हो  गया है  या  उनकी  मात्रा के  संबंध  में
 जी  इन्डोनेशिया  की  सरकार

 ने  कोई  उत्तरदायित्व  स्वीकार  नहीं  किया
 कोई  विवाद  हू  ?

 s  |
 ह  श्री  मात्रा  के  संबंध  में

 जी  परन्तु  नीदरलैण्ड  कोई  विवाद  नहीं  ।  राशियां  तय  हो

 की  सरकार
 '  कारा AMI  धनराशि  देने  को  गई  ह  और  te  दी  भी  जा  चुकी

 तेयार  हो  गई  है  ।

 103  P.S.D.
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 भ्रष्टाचार के  मामले  उपबंधों  at  देहातों  में  रहने  वाले  लोगों

 *
 १९१०.  att  झलन  सिन्हा  :

 क्या  पर  क्या  प्रभाव  पड  रहा है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  दिल्‍ली  ate  उत्तर  प्रदेश  श्री  दातार  :  इनका  अच्छाਂ  प्रभाव  पड

 के  उन  मामलों  की  संख्या  बताने  क़ी
 रहा है  ।

 कृपा  करेंगे  जिनमें  केन्द्रीय  सरकार  के
 उन

 कर्मचारियों  को  रिश्वत  देने  या
 श्री  To  एस०  ए०  चेट्टियार

 :

 -
 लोगों  मामलों  में  जिन्हे  दण्ड  ret

 उन  के  द्वारा  रिश्वत  जाने
 दिया  गया  है  परन्तु  जिनके  संबंध  में

 अथवा  भ्रष्टाचार  निरोध  अधिनियम  के
 विभाग  यह  समझता  कि  अधिकारियों

 नवीनतम  संशोधनों  के  लागू  होने  के
 ने  अपराध  किया  है  कोई  विभागीय

 बाद  से  इन  अपराधों  में  सहयोग  देने  के
 कार्यवाही  की  गई  थी  ?

 आरोप  पर  मुकदमों  चलाये  ये  रोक
 श्री  जब  भी  कभी  जांच

 दण्ड  दियाः  गया  ?
 पडताल  होती  ate  यदि  ag  पाया

 गह-कार्य  उपमंत्री  :
 जाता  कि  न्यायालय  में  मुकदमा

 दिल्ली  आर  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  में  चलाया  जाਂ  सकता  तो  मुकदमा

 १२  १९५२  से  ३१  दिसम्बर  १९५३  जाता  ।  उदाहरणार्थ  यदि

 तक  की  अवधि  में  वहां  विशेष  पुलिस  मामले  में  यह  war  जाये
 कि

 न्यायालय  में
 ~

 संस्थापन  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  के  कोई  अपराधिक  मुकदमा

 क्यारियों  को  रिश्वत  देने  या  उनके  नहीं  चलाया  जा  सकता  हूँ  परन्तु  कुछ

 द्वारा  रिश्वत  लिये  जाने  के  जो  परिस्थितियां  जिनके  अधीन

 मामले  चलाये  उनकी  संख्या  इस
 विभागीय  कार्यवाही  की  at  सकती

 प्रकार  है
 :  उपाय  अपनाती

 हैं  ।
 चलाये  जिनਂ  मामलों

 गय  में  दण्ड  दिया  श्री  ए०  एन०  विद्याशंकर  :  इसक

 मुकदमें  गया  क्या  कारण  है  कि  केवल  थोड़े  ही  से

 eS  ?

 दिल्ली  14
 मुकदमों  में  सफलताਂ  प्राप्त  हुई  है

 उत्तर  प्रदेश  ३७  2
 श्री  दातार

 :
 केवल  कुछ  ही  मुकदमों

 aq  जो की  सफलता  st  प्रदान  नहीं हँ  ।
 श्री  झूलन  सिन्हा

 :  उन  दो  मामलों  का
 आंकड़े  दिये  उनका  सम्बन्ध  केवल  उन

 क्या  हुआ  जिन  में  सरकारी  कर्मचारियों
 मामलों  से  जिनमें  वस्तुतः  दण्ड  दिये

 को  रिश्वत  देने  ar  प्रयत्न  गया

 था  ?
 गये  हैं  ।  बहुत  से  मामले  अभी  अनिर्णीत  हैं  ।

 जहां  तक  दिल्‍ली  का  सम्बन्ध  आठ  में  से

 श्री  इन  मामलों  में  मुकदमें  छे  मामले  अभी  अनिर्णीत  हें  ।  जहां  तक

 चलाये  गये  हें  ;
 अन्य  मामले  अभी  उत्तर  प्रदेश  का  सम्बन्ध  ३८  में  से  ३२

 अनिर्णीत  हें  कौर  उनका  निबटारा  नहीं  मामले  अभी  तक  अनिर्णीत  है  ।

 हुआ
 है  ।  केन्द्रीय  अंगुलांक  विभाग

 श्री  झूलन  सिन्हा :
 देने  *

 १९१२.  श्री  एस०  सी०  सामन्त

 के  प्रस्तावों  को  दण्डित  करने  वाले  इन  क्या  Tew  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
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 a

 करेंगे  कि  क्या  गुप्तचर  विभाग
 के

 अधीन

 कि  वे  कौनਂ  सी  योजनाएं  जिन  पर

 प्रस्तावित  केन्द्रीय  ayes  विभाग  एवं  पंडित  आदिम  जातियों  के  कल्याणार्थ  मैसूर

 केन्द्रीय  न्यायिक  प्रयोगशालाਂ  की  स्थापना  राज्य  को  केन्द्र  द्वारा  १९५३-५४  में  दी  गई

 हो  राशि  व्यय  को  गई  थी  ?

 कह-कार्य  उपमंत्री  :  जी  गह-कार्य  उपमंत्री  qe

 नहीं ।  एक
 केन्द्रीय  अ्रगलाक झ  विभाग  को  राशि  राज्य  सरकार  द्वारा  (१)  रिहायशी

 आरंभ  करने  के  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  बस्तियों  के  (२)  शिक्षा  सम्बन्धी

 दे  दिया  गया  हैँ  ;  केन्द्रीय  न्यायिक  तथा  (३)  सार्वजनिक  स्वास्थ्य

 शाला  सम्बधी  प्रस्ताव  अभी  तक  विचा'राधीनਂ  से  संबंधित  योजनाओं  पर  व्यय  की  गई

 ह  थी  ।

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  क्या  सरकार  श्री  एन०  राबिया  :  ३१  १९५३

 ने  इस  विभाग  को  खोलने  के  लिये  कोई  तक  कितनी  राशि  व्यय  हुई  ?

 स्थान  निश्चित  किया  है  ?
 श्री  १९५३  हमने एक  लाख

 श्री  दातार
 :  पहले  भ्रंगुलांक  विभाग  रुपय  दिये  और  तब  मैसूर  सरकार  ने

 शिमला  में  था  ।  अपने  प्रस्तावों  को  अन्तिम  हमें  सूचित  किया  कि  अनुमानित  व्यय

 रूप  देते  समय  सरकार  उसको  खोलने  के  ८८,०००  रुपये  है  भर  यह  कि  हमें  उसका

 fet  उपयुक्त  स्थानों  पर  भी  विचार  आधा  भाग  देनाਂ  हू  ।  हम  उसे  8,000

 करेगी  ।  रुपय  दे  चुके हें  ।

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  क्या  स्थापित  श्री  एन०  राबिया
 :  क्या  मैसूर  राज्य

 हो  जानें  पर  श्ंगूलांक  विभाग  को  कोई  की  पहाड़ी  आदिम  जातियों  के  लिये  कोई

 स्वतंत्र  काय  भी  दिये  जायेंगे  ?  बस्तियां  झ्वव्य  बनाई  गई  होंगी  ?

 श्री  दातार
 :

 पहले  जब  यह  विभाग  श्री  दातार
 :  मुझे  पता  परन्तु

 तब
 इसके  पास  बहुत  से  कार्य  थे  ।  उन  पर  बस्तियां  बनाई  गई  हें  ?

 फिर  से  विचार  किया  जायेगा  और  राज्य
 श्री  एन०  नया  पहाड़ी  आदिम

 सरकारें  भी  इस  सुविधा  का  लाभ  उठा
 जातियों  के  विद्यार्थियों  की  छात्रावास  संबंधी

 सकेंगी  |
 सुविधाओं  के  लिये  कोई  राशि  दी  गई  है  ?

 श्री  एस०  सी०  में  इसका
 श्री  दातार  :  में  उन  तीन  शीर्षों  की  चर्चा

 गुप्तचर  विभाग  से  सम्बन्ध  जाननाਂ  चाहता
 कर  चुका हूं

 जिनके  अधीनਂ  राशि
 मंजूर

 की  गई  है  ale  राज्य  को  दी  गई  है  ।  हमें

 श्री  दातार  :  यह  विभाग  अर  गुप्तचर  राज्य  से  विस्तृत  प्राप्त  नहीं  हुए

 विभाग दौ नों  ही  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  अधीन  a  | ~

 होंगे  ।
 गोला  बारूद का  निर्माण

 मैसूर  की  अनुसूचित  आदिम  जातियां
 #28 Qu,  श्री  आर०  एन०  सिह

 *
 १९१३.  श्री  एन०  राबिया  :  क्या  1: 221  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि  क्या  रक्षा  संबंधी  अपेक्षाओं  को  पूर्ण गह-काट  मंत्री  यह  बताने  दी  कृपा  करेंगे
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 रूपेण  पूरा  करने  के
 लिये

 आजकल
 देश  में  बहुत  हद  तक  अनेक  अन्य  प्रकार  के  पदार्थों

 गोला  बारूद  का  निर्माण  हो  रहा  है  ?  के  विकास पर  निसार  है

 रक्षा  उपमंत्री
 श्री  साधन  व्या  सरकार

 के
 पा  र

 सतीशचन्द्र  )
 :

 किसी  निश्चित  तिथि  के  भीतर  गोला  बारूद

 युद्ध  सामग्री  कारखानों  भें  बहुत सी
 प्रकार

 के  गोला  बारूद  का  निर्माण हो  रहा  हूं  ।
 के  संबंध  में  आत्मनिर्भर  होने  की  कोई

 फिलहाल  जो  अन्य  किस्में  आयात की
 जा  योजना है  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  इस  प्रशन  के
 रही  है  ।  उनका  निर्माण  आरंभ  जा

 रहा हू  |  अन्य  नई  मदों  के
 निर्माण  का  मूल  उत्तर  में  यह  कहो  गया  था  fe  हम

 कार्य  तब  arta  किया  जायेगा  जब  ak  यथासंभव  शीघ्र  आत्मनिर्भर  होने  का  प्रयत्न

 जैसे  ही  सुविधायें  उपलब्ध  होंगी  ।  गोला  कर  रहे  क्या  माननीय  सदस्य  कोई

 निश्चित  तिथि  रखना  चाहते  हे  ।  यदि  at, बारूद  सहित  सैनिक  सामान  के  सम्बन्ध  में

 आत्मनिभेर  होने  के  लिये  सतत  प्रयत्न  तो  इन  सब  चीजों  के  कोई  निश्चित

 तथा  निर्धारित  कठिन  हें  ।
 किया जा  रहा  है  |

 द
 संश्लेषित  पट्रोल

 श्री  आर०  एन०  सिह  :  क्या

 क्या
 मंत्रीजी  इस  स्थिति  में  हैं  कि  आपत्ति

 न
 १९१६.  श्री  पी०  Ato  बोस

 प्राकृतिक  संसाधान  तथा  वैज्ञानिक  गवेषणा
 कॉल  में  वह  इन  एम्यूनीशन  st

 यारों  अपनी  रक्षा  करा  सकेंगे  ?
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  :

 क्या  कुछ  वर्ष  पूर्व  कोयले  से

 प्रधान  मंत्री  वैदेशिक-किये  एवं  संश्लेषित  पैट्रोल  के  उत्पादन  के  प्रद  पर

 रक्षा  मंत्री  जवाहरलाल  :  विचार  करने  के  एक  समिति  बनाई

 आपत्ति काल  म  हर  तरह  से  मुकाबला  गई  थी  ;

 किया  जाता  है  ।  आज
 कल

 बाज़  मुल्क  यदि  तो  उस  समिति  की

 आपत्ति  काल  का  हाइड्रोजन  बम  से  उप पत्तियां  कया  हैं  ;

 मुकाबलाਂ  करते  वह  हम  नहीं  कर  संकते  |
 उस  प्रतिवेदन  पर  सरकार  ने

 लेकिन  सवाल  यह  है  कि  किसी  ब्रदर  हम  क्या  कार्यवाही  की  ;  तथा
 कर  सकेंगे  ।  अगर  एक  बम  से  आपत्ति

 क्या  भारत  के  किसी  भी  विद्यमान

 आयेंगी  तो  नहीं  कर  रोक  बातों  से
 कौन  संयंत्र  द्वारा  संश्लेषित  पट्रोल  का

 करेंगे  ।  अर  कोशिश  करते  हैं  कि  जितनाਂ
 उत्पादन  किया  जा  रहा  हे  ?

 अधिक  से  अधिक  कर  सकते  करें  ।

 प्राकृतिक  संसाधन  .  तथा  वैज्ञानिक  wa

 श्री  मेघनाद  साहा
 :  क्या इस  देश

 में
 घणा  उपमंत्री  के ०  डी०  :

 गोला
 बारूद  के  निर्माण  के  लिये  कच्चा  जी  श्रीमान्‌  ।

 माल  उपलब्ध  हैं  या  उसे  विदेशों  से  खरीदना
 उस  समिति  ने  सिफारिश  की

 पड़ता है  ?  कि  (१)  पर्याप्त  भाण्डार  सामना  वाला

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  आजकल जोਂ  गोला  एक  दोष  संयंत्र  तत्काल  स्थापित  किया

 बारूद  बनाया  जाਂ  रहा  उसके  निर्माण  (२)  एक  दीर्घकालीन  उपाय

 के  लिये  अधिकांश  कच्चे  माल  इस  देश  भें  के  रूप  में  संश्लेषित  पेट्रोल  संयंत्र  की  योजना

 उपलब्ध
 हें

 ।
 कुछ

 नई  मदों
 का

 बनाई  जाये  दौर  उसकी  स्थापना  की  जाये  |
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 तीन  तेल  साफ  करने  के  कारखाने  शिक्षा  सभा-सचिव

 स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  पश्चिमी  qe तट  i  एम०  एम०  प्रत्येक  मामले

 और  एक  पर्वी  तट  ।  दूसरी  सिफ़ारिश  में  समय  में  fret  होता  है  ।  किन्तु  प्रत्येक

 विचाराधीन  है  ।  मामले  में  यथासंभव  शीघ्रता  से  कार्यवाही

 जी
 ।

 की  जाती है  ।

 श्री पी०  ato  क्य  सरकार  को  प्रारम्भिक  भारत  के

 संश्लेषित  पैट्रोल  और  प्राकृतिक  TGS?
 व की  राष्ट्रीय  पुरालेख-संग्रह  ढारा  की  जाती  है  ।

 कई  मामलों  इस  के  पहचान  सम्बद्ध
 तुलनात्मक  लागत  का  पता है

 ?

 मंत्रालय  भी  जांच  करते  जो
 श्री के०  डी०  मालवीय  जी  ,

 लोक-हित  में  हानि  कारक
 सकते

 किन्तु  लागत  उस  संयंत्र  के  आकार  पर

 निर्भर  है  जो  योजनाओं  के  पक्ष  में
 अथवाਂ  जो  विवाद  उत्पन्न  कर  सकते

 जहां  अनिवार्य  समझा  जाता
 विचार  किये  जाने  के  पश्चात  अन्ततः  लगाया

 जायेगा  |
 रोक  लिया  जाता  है  ।

 श्री  पी०  सी ०  क्या  में  भारते  डा०
 सत्यता

 1:
 कया  यह  ठीक

 में  कोक  संयंत्रों  में  उत्पादित  किये  जाने  @  कि  कई  बार  स्कालसं  को
 इस  काम

 वाले  संश्लेषित  पैट्रोल  ar  उत्पादन  मूल्य
 के  लिये  डेढ़  दो  सा'ल  तक  इन्तजार  करना

 पड़ता  है  ?
 जान  सकता  हूं

 ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  में  इस  टर्न  डा०  एम०  एम०  जिस  प्रकार

 का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  हूं
 ।  के  मामले  का  माननीय  सदस्य  ने  वर्णन

 श्री  एस०
 वी०  दक्षिण  किया  है  वेसे  किसी  मामले  की  सुचना

 दास  में  पाये  जाने  वाले  हमारे  पास  नहीं  आई  परन्तु  ऐसे

 नाइट  से  संश्लेषित  पेट्रोल  निकालने  का  कारण  जिन  में  देरी  हो  सकती

 क्या  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचारधीन  el
 a

 हे
 ?

 डा०  क्याਂ  यह  बात  ठीकਂ
 MF  डी०  मालवीय  :  यह  गरदन

 है  कि  पहले  रिसने  काल्स  को  अपने
 सरकार  के  विचाराधीन है  ।

 घर  पर  किताबों  को  स्टडी  करने  और

 कलकत्ते  से  भी  किताबें  मंगवा  देने  की
 *

 ४९१८,  डा०  सत्यवादी  सुविधा  मिली  हुई  मौजूदा  डाइरेक्टर  ने

 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  उस  को  वापिस  ले  लिया है  ?

 कि  क्या  यह  सच  है  कि  स्वयं  शिक्षा
 डा०  एम०  एम०  दास  इंस  प्रश्न  से

 विभाग  और  विभिन्‍न  नई  दिल्‍ली
 दो  पुस्तकालयों  काਂ  सम्बन्ध है

 :  एक  भारत
 राष्ट्रीय  पुरालेख-संग्रह  के  लेख-संग्रह  से

 का  राष्ट्रीय  पुरालेख-संग्रह  पुस्तकालय
 विद्वानों  द्वारा  लिये  गये  उद्धृत  भागों  को  देने

 जो  गवेषणा  पुस्तकालय  कौर  पुस्तकों
 में  बहुत  देर  लगाते  हें  ?

 देने  वाला  पुस्तकालय  नहीं  कौर  दूसरा

 उद्धृत  भागों  की  पड़ताल  कौन  राष्ट्रीय  कलकत्ता  हैं  जहां

 करता हूँ  और  किन  आधार  पर  पत्र  रोक  तक  भारत  राष्ट्रीय  पुरालेख-संग्रह
 लिये  जाते  a

 ्
 पुस्तकालय  का  सम्बन्ध  हे  र  विद्वानों  कौ
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 दी  गई  सुविधायें  कछ  मान्य  कारणों  से  श्रीमती  चक्रवर्ती  :  २९  उद्योगों

 वापस ले  ली  गई  जहां  तक  राष्ट्रीय  के  सहयोग  देने  के  परिणाम  स्वरूप

 पुस्तकालय  कलकत्ता  का  सम्बन्ध  वहां  कितनी  कौर  अधिक  वृत्तियां  नहीं  मिल

 एक  उपबन्ध  जिस  के  द्वारा  विद्वान  सकेंगी ?

 डा० व्यक्ति  सीधे  ही  उस  पुस्तकालय  से  पुस्तकों  एम०  एम०  सरकार  का

 उधार ले  सकते  हैं  ।  यह  प्रस्ताव है
 फि  इन  बत्तियों  की  लागत

 श्री  नवल  क्या  में  जान

 में  हाथ  बंटाने  के  लिये  इन  औद्योगिक

 प्रस्थापनाश्रों  को  आमंत्रित  किया  जाये  |

 सकता  हं  कि  ्  रिसने  स्कालसं  को
 इसलिये  इन  औद्योगिक  प्रस्थापनाओओं  के

 सरकार  की  कौर  से  क्या  क्या  सुविधायें  दी
 भाग  लेने  के  कारण  छात्रवृतियों

 की

 जाती  हैं  ?
 संख्या  बढ़ाने  का  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं

 डा०  दास  भारत  के  होता है  । एस०  एम०
 बि

 राष्ट्रीय  पुरालेख-संग्रह  में  विद्वानों  को  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  शिक्षा  मंत्रालय

 द्वारा  हमें  दी  पुस्तिका  ऐसी प्रत्येक  संभव  सुविधायें  प्रदान  की  जाती

 हाल  में  हम  ने  विद्वानों  द्वारा  किये  लिखा  हुआ  था  कि  धन  कमी

 जाने  वाले  गवेषणा  कायें  को  शर  इसलिये  उपलब्ध  वृत्तियों  की

 सुविधायें  तथा  लाभ  झर  हानियों
 को  बढ़ाने  के  औद्योगिक

 पनाओं  से  आवश्यक  अपील  की  गई  हैं  । की  जांच  करने  के  निमित्त  एक  गवेषणा

 अधिकारी  नियुक्त  किया  है  ।  इस  दृष्टिकोण  क्या  हमें  ऐसा  समझना

 चाहिये  कि  इन  २९  संस्थानों  के  सहयोग

 वैज्ञानिक  एवं  टे विन कल  प्रशिक्षण  देने  के  अनपेक्ष  भी  वृत्तियों  की  संख्या  म

 के  लिये  वृत्तियां  कोई  विशेष  वृद्धि  नहीं  होगी  ?

 डा०  एम ०  एम ०
 औद्योगिक

 *
 १९२०.  श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  प्र स्थापनाओं  से  धनाभाव  के  कारण  अपील

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 नहीं  की  क्योंकि  अनुभव

 करेंगे  कि  PQYR—4Y  में  वैज्ञानिक  एवं
 के  आधार  पर  यह  बात  वांछनीय  समझी

 टेक्निकल  विषयों  में  व्यवहारिक  प्रशिक्षण
 गई  कि  औद्योगिक  प्रस्थापर्नांश्रों  को  योजना

 के
 निमित्त  कितनी  भर्तियां  गई

 a
 a  ?  में  भाग  लेना  ताकि  प्रशिक्षणार्थियों

 x
 को  अधिक  afraid  दी  at

 ऐसी  वृत्तियों  की  लागत  में  सकें  ।

 हिस्सा  लेने के  कितने  उद्योगों  ने  श्रीमती रेणु  चक्रवातों  :  उन्होंने  अपनी
 क

 सहयोग  दिया  है  ?  पुस्तक  ही  नहीं  पढ़ी  है  ।  १९५३-५४  में

 कितने  व्यक्तियों  ने  टेक्नोलॉजिकल  और

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव
 इंजीनिर्यारग  संस्थान ं  से  डिग्री  प्राप्त  की

 एस०  एम०  दास  )  :  एक  सौ
 gait  कितने  व्यक्तियों  व्यवहारिक

 अस्सी  प्रशिक्षण  के  दिये  वृतियों  मिली  हैं  ?

 दास  मेरे  पास २९  उद्योगों
 ने  वृत्तियों  की

 लागत  डा०  एम  ०  एम  ०

 में  हाथ  बँटाना  स्वीकार  किया है  ।  उन  प्रदिक्षणाधियों  के  अकड़े  जिन
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 को  वृत्तियां  मिली  किन्तु  मेरे  पास  उपचारात्मक  उपाय  पहले  ही  किये  जा

 उन  के  आंकडे  नहीं  जिन्होंने  इन  चुके हूँ  ।

 सस्थाओं  में  शिक्षा  प्राप्त  की  है  ।
 AT  गिडवानी  वे  उपाय  क्या

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  क्या  यह  सच  g

 हू  कि  स्नातकों  की  कल  संख्या  के  १०
 श्री  बी०  आर०  पॉभिगत  मुख्यतया

 प्रतिदिन  से  अधिक  को  व्यवहार रक

 प्रशिक्षण
 के

 लिये  बत्तियां  नहीं  मिलती
 शिकायतें  दो  थीं--एक  जनता  की  कि

 नई  पद्धति  के  अधीन  उन्हें  ford  बैंक

 मं  लम्बी  कतारों  में  प्रतोक्षा  करनी  पड़ती

 दास  ह  सकता डा०  एम०  एम०  और  दूसरी  शिकायत  अनुसूचित  बैंकों

 a  |  की  ओर  से  जिन  का  कहना  था

 कि  उन्हें  जो  सुविधायें  क्लीयरिंग  हाउस डा०  रामा  राव  :  इन  पत्तियों  में  से

 कितनी  बत्तियां  प्रमख  और  ag  उद्योगों  से  मिलती  अब  वे  उन  से  वंचित

 हो  इन  दोनों  मामलों  की  जांच

 के  लिये
 दी

 गई  हैं
 ?

 की  गई  रोक  इम्पीरियल  बक  को

 डा०  एम०  एम  ०  दास  स  समय
 नये  काउन्टर  खोलने  का  परामर्श  fear

 अकड़े  मेरे  पास  उपलब्ध  नहीं हैं  ।
 गया  ताकि  देरी  को  रोकाਂ  जाਂ

 खजान मं  रुपय  का  भगतान  करते
 का  और  जहां  तक  बलीर्यारंग  हाउस  की

 नया  द्ग  सुविधाएं  ar  प्रश्न  इम्पीरियल  बेक

 *
 १९२३.  श्री  गिडवानी

 ने  अनुसूचित  बैंकों  को  आवश़्यक  प्रत्यय  देना

 क्याਂ
 स्वीकार  कर  लिया  है  |

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 euR fe a  यह  aad  कि  नवम्बर १  ह  ६  सरकारो  कर्मचारियों  का  न्यायालयों  द्वारा

 से  सरकार ने  खजाने  में  रुपयों  का  दुःख  प्रतिकार

 भुगतान  करन  का  एक  नया  रंग  निकाला

 क  जै  FYQY  श्री  क्या

 गृह-कार्य  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  यह  सच है  इस  |

 नई  पद्धति  के  लागू  fet  जाने  के

 पश्चात्  से
 विलम्ब

 की  बहुत  सी  शिकायतें
 क्याਂ  war  कोई  नियम  है

 जिस  के  द्वारा  सरकारी  कर्मचारियों  को

 सरकार
 को  प्राप्त  हुई हैं

 ?

 भवन  देखों  प्रतिकार  कं  लिए
 यदि  हां ai, तो  सरकार  नं  इस

 न्यायालयों  में  जान  से  रोका  जाता
 a मामले  क्या  कार्यवाई  की  है

 वित्त  मंत्री  के  सभा-सचिव  बी०  कया  इस  विषय  में  डाक

 आर०
 हा ं॥  तथा  तार  विभाग  से  सम्बन्धित  तक

 तथा  (77)  मामले  में  हाल  में  पजाब  उच्च कुछ  प्रक्रियात्मक

 कठिनाइयों  के  कारण  उत्पन्न  होने  वाले  न्यायालय  के  wal  न्यायालय  के  एक

 विलम्ब  के  विषय  में  शिकायतें
 ५

 ्  सरकार  न्यायाधीश  के  विचारों  की  कौर  सरकार

 के  ध्यान  ्य
 लाई  गई  अगर  का  ध्यान  दिलाया  गया है  ;
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 यदि  तो  क्या  सरकार  वि
 स्वा
 नार  कर  रही हे  कि  उच्च  न्यायालय

 न्यायाधीश  की  आलोचना  पर  fears  के  निर्णय  को  ध्यान  में  cad  हुए  क्या

 करते  हुए  विभागों  के  प्रमुख  अधिकारियों  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  |

 को  कोई  नवीन  आदेश  देने  का  विचार

 रखती &
 ?  श्री  रघुरामय्या  उच्च  न्यायालय  के

 ke  कि fait  से  car  प्रतीत  होता
 गह-कार्य  उपमंत्री

 :  शासकीय  ज्ञापन  में  दिये  आदेशों

 ऐसा  कोई  नियम  नहीं है  ।  अस्त ्  से  न्यायालय  का  अवमान  होता  हैं
 इस  मामले  में  सरकारी  कर्मचारियों  के

 इससे  संविधानात्मक  महव  काਂ  मामला
 amt  दर्शन  के  कछ  area

 ।
 ald  मंत्रालय  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या

 उत्पन्न  होता  है  may  महत्व

 काਂ  विचार  करते  सरकार

 २५/५२/५२-ए  स्ट  बलिश
 दिनांक

 संविधान  की  धारा  १४३  के  अपील

 ११  अक्तूबर  १९५२,  में  दिये  गये
 मामले  का  निर्देश  करने  के  लिए

 जिस  की  प्रति  सदन  पटल  पर  रखी  जाती
 राष्ट्रपति  से  प्रार्थना  करने  का  विचार  करती

 |  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  x  ? kc
 vu]

 att  श्री  दातार  :  सरकार  इस  मामले

 मामला  विचाराधीन  है  ।  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  द्वारा

 बताये  गये  ढंग  पर  विचार  कर  रही
 रघुरामय्या :  कार्यालय  ज्ञापन  के

 उच्च  न्यायालय  काਂ  निर्णय  यह  था
 अनुसार  सरकारी  कर्मचारी  को  दुःख

 fe  नागरिकों  के  मूल
 प्रतिकार  के  लिए  पहले  सब  शासकीय

 अधिकारों  का  अपहरण  करती  अ  और
 प्रणालियों  में  से  गुजरना  पडता  है  |

 इसलिये  धमकी  हो  सकती  है  ।  सरकार
 और  कोई  आदेश  निगम  tar

 बड़े  माननीय  सदस्य  द्वारा
 जो  उपयुक्त  मामलों  सामान्य

 बताय  गये  ढंग  पर  इस  मामले  का  विचार
 शासकीय  प्रणालियों  का  आश्रय  लिये

 कर  रही है  ।
 जाने  के  पश्चात  अपने  दु:ख  प्रतिकार

 के  लिये  न्यायालय  में  जाने  के  लिये  कुमारी  एनी  [|  मस् क़रीन  कितने

 सरकारी  कर्मचारी  को  रोकता  मामलों  में  न्यायिक  निणूंय  विभागीय

 श्री  दातार  :
 निर्णय के  विपरीत था  ?

 ऐसा  कोई  नियम

 नही ंहे  ।  उच्च  न्यायालय  arr  जिस  श्री  दातार  :  इस  प्रकार के  बहुत  थोड़े

 बात  को  आपत्तिजनक  बताया  गया  से  मामल हैं  |

 वह  कुछ  अभिव्यक्ति  जिस  में  कहा
 श्री To  एम०  त्रिवेदी  :  न्यायालयों

 गया  at  कि  यदि  कोई  नागरिक  मुकदमा

 में  जाने  के  पश्चिमी  रेलवे  के
 विशेष  खारिज  हो  जाता  तो  सरकार

 कितने  कर्मचारियों  को  नौकरी  से  निकाल
 उस  मामल  पर  विचार  देगी  कि  क्या

 दिया  गया  है
 ?

 वह  प्रॉथेना-पत्र  Ly aaa  ।  उसे  उच्च

 न्यायालय  ने  न्यायालय  काਂ  अवमान  करना
 श्री

 में  इस
 प्रश्न

 का  उत्तर

 कौर  सरकार  इस  बात  का  नही ंदे  सकता हूं  ।
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 श्री  पुन्नस ब्य ्  परिपत्र  स  कारी  श्री  नटवाडकर  म  कछ  मुख्य  मुख्य

 पाश कर्मचारियों  को  संसद  सदस्यों  वस्त्रों  के  नाम  जानना  चाहता  जो

 अभ्यावेदन  करने  के  निरुत्साहित  चोरी  स ेले  जाई  जाती  श्र  क्या

 करता  क्या  सामान्य  शासकीय  यह  सच  हं  कि  विदेशी  शराब  भी  बड़ी

 पर  वे प्रणाली  के  समाप्त  हो  जाने  मात्रा  में  पड़ौस  के  बम्बई  राज्य  में

 एसा  कर  सकत  ह  ?  चोरी  से  ले  जाई  जाती  है
 ?

 श्री  दातार  यह  भी  ऐसा  प्रशन
 है

 श्री  बी०  आर०  भगत

 वास्तव  में  आउट न  कपड़ा  घडियां  सिगरेट जो  न्यायालयों  में  जाने

 सम्बन्धित
 नहीं  है  ।  प्रश्न  उठायाਂ  आदि  तथा  विदेशी  चोरी

 गया ह  उसका  उत्तर  सदन  पहले  जाई  जाती  हैं  ।

 दिया  जा  चका  हैँ  ।
 श्री  रघुनाथ  सोने  की  तादाद

 तस्कर  व्यापार  हम  जानਂ  सकते  हैं
 ?

 श्री  ato  आर०  भगत  इस  वक्‍त तो *
 १९२६.  नट वाडकर  :

 कपा
 तादाद  नहीं  इस  की  सुचना  कई  बार

 वत्  मंत्री  यह  बतान  की

 करेंगे
 सदन  म॑  दी  जा  चकी है  ।  आर  अगर

 मेम्बर  साहब  फिर  अलग  set  करें  तो  दी

 सन  १९५३-५४  म  भारत
 जा  सकती है  ।

 स्थित  पतंगिका  बस्तियों  सीमाओं

 पर  निवा'रक  चौकियों  द्वारा  अब  तक
 मध्य  भारत  के  आदिम  जातीय  लोगों

 का  उद्धार कल  कितने  मूल्य  का  चोरी  से  ले

 हुआ  माल  पकडा  गया  तथा  तगा QQ»)  *
 १९२७.  श्री  डामर  be  |  न  राज्य

 किसी  तस्कर
 व्यापारी

 मंत्री  यह  बतान  की  कपा  करेंगे

 को  दण्ड  दिया  ?  ag  १९५४-५५  के  लिए

 केन्द्रीय  सरकार  ने  मध्य  भारत  की
 वित्त  मंत्री  के  सभा सचिव

 अनुसूचित  आदिम  जातियों  तथा  भूतपूर्व बी ०  ato  जनवरी
 अपराध-जीवी  आदिम  जातियों  के  उद्धार

 १९५४  को  समाप्त  होक  वाले  दस

 के  लिए  कितनी  राशि  नियत  की
 महीनों  q  भारत  स्थित  पतंगिका

 बस्तियों  की
 तथा

 _  सीमाओं
 पर  चौकियों

 द्वारा  चोरी  से  ले  गयाਂ  लगभग  १९५३-५४  के  सम्बन्ध  में

 मध्य  भारत  सरकार ने  किस  किस  मद 4,83, 4%0  रुपये  की  लागत  का  माल

 के  अंतगर्त  नियत  fet  गये  धन  का पकडा  जाया है  ।

 अनसचित  आदिम  जातियों  की  भलाई  के

 हां  ।  १९५३-५४  म
 लिए  प्रयोग  किया  हैं  ।

 १९५४  ११२४  व्यक्तियों

 गह-कार्य  उपमंत्री के  विभागी
 कार्यवाही  की  गई

 तथा  दौ
 व्यक्तियों के  विरुद्ध  न्यायालय  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के

 में
 मुकदमा  चलाया

 गया  कल्याण  तथा  अनुचित  क्षेत्रों  के  विकास
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 के  लिए  १०  लाख  रुपये  भूतपूर्व  दातार  इस  प्रशन  का

 अपराध  wret  आदिम  जातियों  के  लिए  सम्बन्ध  १९५४-५५  में  गई  afer

 फिर  भी  नियत
 a

 पिछले  वर्ष  सात  लाख  रुपये 24  लाख  रुपये

 की  गई  राशियां  weary  प्रकार  की  हैं  दिये  गये  थे

 तथा  इनके  सम्बन्ध  मं  अन्तिम  निर्णय  श्री  डामर
 :

 में  जान  सकता हूं  कि
 राज्य  सरकारों  से  विस्तृत  योजनाओं  के

 क्या  मध्य  भारत  सरकार  राज्य  में

 मिलने  पर  किया  जायगा  |  कार  का  पद  पुनर्जीवित  करना  चाहती  है
 ?

 (१)  रचनात्मक  योजनायें  ।  यदि यह  बात  सही  है  तो  ऐसा  क्यों  किया

 tats ? (२)  faratt  सम्बन्धी  उन्नति

 की  योजनायें  ॥  श्री  दातार  :  मुझे  यह  तथ्य  विदित  नहीं

 (३)  लोक-स्वास्थ्य  तथा  हूं  कि  मध्य  भारत  सरकार  कोई  सलाहकार

 मलेरिया  विरोधी  नियुक्त  कर  रही है  ।  अधिक  से  अधिक

 ग कप  इतना  कहा  जा  सकता है  कि  यह  उसका

 मामला  ar  ।
 (४)  ग्राम्य  सडकों  कौ

 योजनाये ं|  श्री  राधेलाल  माह

 (५)  अन्य  योजनायें  ।  चाहता  हुं  कि  मध्य  भारत  गवर्नमेंट  नें

 श्री  डामर  :  केन्द्र  से  दी  गई  रकम
 इन  कामों  के  लिये अब  तक  कितने  रुपये

 की  मांग  की  जिस  में  से  कि  केन्द्रीय
 स  आदिवासियों  की  भलाई  के  लिये

 सरकार  ने  इतने  रुपये  देने  का  विचार  किया
 a मध्य  भारत  सरकार  ने  ऐसे  कौन  कौन

 ५  ह
 ?

 स  कार्य  किये  हें  जिन  को  केन्द्रीय

 सरकार  प्रमाणित  कर  सकती  हे  ?  श्री  दातार  ये  राशियां वे  हे  जिनहें

 भारत  सरकार  ने  अधिकतम  सीमा  के  रूप
 श्री  हमने उन  मुख्य  मुख्य

 मदों का  वर्णन  कर  fear  जिन  के
 में  निश्चित  कर  दिया हूँ  ।  भारत  सरकार

 अधिकतम  सीमाਂ  से  परे  नहीं  जायगी  ।  यदि
 अन्तर्गत  राशियों  at  व्यय  कियाਂ  जायगा ।

 इनका  ब्यौरा  राज्य  सरकारों  के  पास  है  ।
 योजनाओं  को  कुछ  घटिया  पायाਂ  गया  तो

 राशि  कम  कर  दी  जायंगी  ।

 श्री  डा सर  क्या  यह  बात  सही  है

 कि  केन्द्र  दी  जाने  वाली  रकम  विसानदुर्घटनाय

 मुनासिब  ढंग  से  आदिवासियों  के  उत्कर्ष  *१९२८.
 श्री  सूर्यप्रसाद  :

 रक्षा

 की  दृष्टि से  पल्ले  नहीं  पडती हू  ?  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 सन्‌  १९५३  से  कितनी  ऐसी
 श्री  दातार  सरकार  को  यह

 विदित  कि  इन  राशियों
 विमान  दुर्घटनायें  हुई  हें  जिनमें  रक्षा

 भाग के  विमान  ग्रस्त  थे  ;  तथा
 को  आदिवासियों  के  हित  में  व्यय  किया

 कितनी  जानें  गई  ?, जाता  है  |

 श्री  एन०  एल०  जोशी  मध्य  भारत
 रक्षा  संगरूर  मंत्री

 :

 सरकार  ने  अभी  तक  वस्तु  कितनी  तथा  इस  सुचना  का  देना

 राशि  का  व्यय  किया  है  ?  लोक-हित  में  नहीं  होगा  ।
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 q  माननीय  सदस्य  का  घ्यान  उस  mae  में  सिफारिशें  भी  विभिन्‍न  हो

 उत्तर  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  जो  मेंने  सकती  मेरे  लिए  यह  कहना  कठिन है

 कि  क्या  सभी  सिफारिशों  को  क्रियान्वित सदन  में  २३  १९५४  को  पूछे  गये

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  २७६  के  सम्बन्ध  कर  दिया गया  याਂ  नहीं ।  परन्तु  जब

 में  पूछे
 गये  एक  अनुपूरक के  बारे

 में  कभी  वे  कोई  उपयोगीਂ  सुझाव  देते  हैं  तो

 दिया  था  तथा  fi
 ५०

 में  ने  उसे  क्रियान्वित  करने  के  तत्काल

 था  कि  भारतीय  विमान  बल  में  दु्घटनाग्रों  कायंवाही  की  जाती  है  |

 को  संख्याਂ  कम  जा  रही
 ष्  श्री  बेला यु धन :  माननीय  मंत्री  ने

 है  तथा  जिसमें  मे  ने  भारतीय  विमान
 कहा  है  कि  विमान  दुर्घटनाओं  की

 बल  तथा  एक  मुख्य  विमान-शक्ति  वाले
 सूचना  को  गुप्त  रखना  पड़ता है

 ।  परन्तु
 देश  की  विमान  दुर्घटनायें  के  तुलनात्मक

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  जब  कभी  ये

 wing भी  बताये  थे  ।
 दुर्घटनाएं  होती  हें  तो  प्रेस  में  इनकी

 में  माननीय  सदस्य  को  यह  आश्वासन  छपती  हं  तथा  कभी  कभी  मंत्री

 भी  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  बारे
 लोग  दुःखातुर  परिवारों  सांत्वना

 में  आत्म-संतोष  से  काम  नहीं  ले  रही  संदेश  भेजते  हैं  ?

 हू  ;  बल्कि  उपयुक्त  आधुनिक  विमानों

 की  व्यवस्था  ठोस  प्रकार  की
 श्री  त्यागी  :  दुर्घटना  होते  ही

 स्त  व्यक्ति  के  परिवार  को  इसकी  सुचना
 मुरम्मत  संस्था  तथा  उड्डयन  के  अच्छे

 प्रशिक्षण  तथा  अधीक्षण  की  व्यवस्था  द्वारा
 भेज  दी  जाती है  ।  जहां

 तक  अनुपात

 भारतीय  विमानਂ  बल  में  होने  वाली
 को  सम्बन्ध  में  यह  सूचना  देना  चाहता

 हू ंकि  दुर्घटनायें  की
 दर  में  कमी  हो को  कम  करने  at  निरन्तर

 प्रयास  करती  रहती  है  ।  प्रत्येक  घातक  रही है  ।  १९४९  की  प्रति  हज़ार

 घंटा  की  तुलनाਂ  में  सन्‌  १९५३  में  यहं
 दुर्घटना  में  अथवा  जांच  की  आवश्यकता

 वाली  प्रत्येक  दुर्घटना  में  कारणों  को
 दर  १४  प्रति  हजार  घंटा  रह  गई  है  ।

 निर्घारित  करने  के  लिये  एक  विशेष  रक्षा  विज्ञान  सेवा

 जांच  न्यायालय  की  तत्काल  स्थापना  की  *
 १९२९.  सरदार  हुक्म  सिह  क्या

 जाती  हूँ  उसी  प्रकार  दु्घेटनाशों  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 को  फिर  न  होने  देने  के  निवारक

 (  )  क्या  रक्षा  विज्ञान  सेवा  की
 कार्यवाही  की जाती  है  ।

 स्थापना  हो  चुकी  हूँ  ;
 *

 श्री  टी०  एन०  क्या  इनਂ
 यदि  ऐसा  तो  कब ; नामों  के  सम्बन्ध  में  की  गई  विभिन्न

 तथा
 जांचों  की  सिफारिशों  पूर्णतया

 में
 ~

 क्रियान्वित  कर  गया है  अथवा  कुछ
 इस  संस्था  वैज्ञानिकों  की

 इस  समय  संख्याਂ कितनी  हँ
 ?

 सिफारिशें  ऐसी  भी  हैं  जिन्हें  सरकार  किसी

 न  किसी  कारण  क्रियान्वित  करने  में  असमर्थ
 रक्षा  संगठन  मंत्री  त्यागी a

 तथा  (@).  रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा

 श्री  त्यागी  :  इस  सम्बन्ध में  कई  विज्ञान  संस्था  १९४८  से  चली  आती  है
 ~ जाँच  न्यायालय  हो  सकते  हें  तथा  प्रत्येक  तथा  इस  संस्था  में  वैज्ञानिक  काम  कर  रह



 २६२१  मौखिक  उत्तर  २०  अप्रेल  IS4e  मौखिक  उत्तर  २६२२

 रक्षा  मंत्रालय  में  तथा  तीनों  सेवाएं
 प्रधान  मंत्री  (att  जवाहरलाल  नेहरू  )  :

 में  वैज्ञानिक  सेवायों  के  लिए  रक्षा  विज्ञान  पृथक  रूप  से  कोई  प्रयोगशाला  नहीं

 सेवा  की  इस  समय  स्थापना  की  जा  रही  हैं  परन्तु  नेशनल  फिजिकल  लैबोरेटरी

 a
 Q  का  एक  बहुत  बड़ा  भाग  रक्षा  मंत्रालय  के

 उपयुक्त  व्यवसायों  के  प्रार्थनापत्रों  तथा  नियंत्रण में  है  ।

 नामों  को  एकत्रित  किया  जा  रहा  है  ।
 क्या  प्रधान

 आशा  की  जाती  हँ  far  aq  व्यक्तियों  को
 मंत्री  को  विदित है  कि  नैशनल  fastest

 शीघ्र  ही  चुन  लिया  जायगा  |

 रक्षा  वितान  संस्था  की  सेवा  में  इस  रक्षा  विज्ञान  प्रयोगशाला  के  लिए  अपर्याप्त

 समय  २०  वरिष्ट  वैज्ञानिक  तथा  २५  कनिष्ट

 वैज्ञानिक  हं  ।  इत  के  अतिरिकत  वैसा  निक
 माननीय जवाहरलाल  नेहर ू:

 परामशंदाता  तथा  उपमुख्य  और  मुख्य
 इस  मामले  में  मुझ  से  भ्रमित

 वैज्ञानिक
 अधिकारी  भी  इस  सेवा  में

 a  विशेषज्ञ  यह  बात  इस  तथ्य  पर

 ह्  faze  करती  है  कि  हम  इसे  किस  तरह

 वा
 से  मानते  हो  सकता  €  कि  माननीय

 की  स्थापना  के  बाद  सैनिक  वैज्ञानिकों  के  सदस्य  के  दृष्टिकोण  जों  प्रत्येक  बात

 साथ  असैनिक  वैज्ञानिकों  के  कछ  अनुपात  को  aft  उत्तम  देखना  चाहते  यह

 में  लेन  की  प्रस्थान  हू  ?
 बढ़िया  स्तर  को  न  हो  ॥

 श्री  त्यागी  :  अभी इस  बारे में  कोई
 श्री  एन०  एम०  लिंगम  कया

 अनुपात  निश्चित  नहीं  कियाਂ  गया
 राष्ट्रमण्डल  के  विभिन्‍न  देशों  से  विचारों

 मुख्य  रूप  से  सेवा
 में

 असैनिक
 तथा  गवेषणा  के  परिणामों  का  विनिमय

 वैज्ञानिकों  को  लिया  जायगा  ।  दूसरे
 हो  रहा

 तथा  यदि
 ऐसा  क्या

 वैज्ञानिकों  को  जो  तीनों  सेवाओं  में

 नियुक्त  जायगा  |  परन्तु

 असैनिक  वैज्ञानिक  ही  इस  संस्था  में
 रहा है  ?

 केन्द्रीय  महत्व  रखते  हें  ।  जवाहरलाल  नेहरू  :  जी

 समय  समय  पर  सम्मेलन  होते  रहते  हैं
 । र

 हुक्म  सिंह
 :  क्या  इस  संस्था

 इसके  अतिरिक्त  विख्यात  वैज्ञानिक  जिससे
 ने  १९५३  में  रक्षा  विज्ञान

 के  कुछ  पहलुओं

 के  सम्बन्ध  में  गवेषणा  की  थी  ?  हमने  इस  मामले  में  परामर्श  लिया

 इस  देश  में  समय  समय  पर  at  चुके
 श्री

 इस
 परन  का  उत्तर  a

 a  |
 देने  कें  लिये  मुझे  बहुत  विस्तृत

 कन  करना  पड़ेगा |  माननीय  सदस्य
 बाल  सहायता  संस्थायें

 से  मेरी  far  हूँ  कि  वह  मुझ  एक  नये  १९३१.

 प्रदान  की  पूर्वसूचना  दें  ।  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे
 (३

 श्री  मेघनाद  क्या  रक्षा  विज्ञान

 bs  ग  शाला  के  सम्बन्ध  में  भी  कोई  )  केन्द्र  क्षेत्रों  सहित  उन

 राज्यों  के  नाम योजनायें
 हैं

 ?  जह  इस  समय  बाल
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 की  तो
 सहायता  संस्थायें काम  कर  रही  हैं

 fe  सूचना  एकत्रित

 अंवश्य  ही  यह  एकत्रित  हो  चुकी  होगी  तथा
 तथा

 उसे  सदन  पटल  पर  गया

 १९५०  से  १९५३  के  वर्षों  तक

 होगा
 इन  संस्थाओं  को  कितनी  वित्तीय  सहायता

 डा०  रामा  राव  इन  संस्थाओं
 दी  गई

 तथा  सरकार  द्वारा  नद  प्रशासित  क्षेत्रों

 शिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव
 कितने  अनाथालय  चलाये  जा  रहे

 एम०  एम०
 :  तथा  9

 ण
 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  हूँ  तथा

 उसे  सदन  पटल  पर  रख  दिया  जायगा  ।  डा०  एम०  एम०
 इस  सूचना

 को  भी  अब  एकत्रित  कर  लिया  साथ  |

 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :  इन  संस्थाओं

 के  कार्य  तथा  कृत्य  कया  हं
 ?

 घटिया  प्रकार  का  हो  प्रस्तर

 श्री  एम०  एस०  इनके  कृत्यों  *
 १९३२.  श्री  पी०  सी०  बोस

 :  क्यां

 में  अपेक्षित  तथ्य  अपराध  वृत्ति  वाले  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  गवेषणा

 बच्चों  की  शिक्षा  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 प्रशिक्षण  शामिल  हैं  ।
 गवेषणा  प्रयोगशालाओं

 श्री  एस०  ato  सामन्त  क्या  ये  ने  घटिया  प्रकार  के  मैंगनीज  प्रस्तर  को

 AEM  सरकारी  हें  या  गैर  तथा  काम  में  लाने  के  लिए  कोई  यत्न  किया

 यदि  ये  गैर  सरकारी  हैं  तो  क्या  इन्हें  कोई  a
 ;  wat ठ

 सहायता  दी  गई  हे  ?
 यदि  ऐसा  तो  क्या

 डा०  एम
 ०

 एस०  दास  :  सभी  अधिकांश  परिणाम  निकले  हैं  ?

 संस्थानों  का  प्रबन्ध  गैर  सरकारी  हाथों

 प्राकृतिक  संसाधन वैज्ञानिक
 में  परन्तु  एक  ऐसी  गैर  सरकारी

 संस्था  को  १९५१  में  दिल्ली  राज्य  सरकार  गवेषणा  उपमंत्री
 के०  डी०  मालवीय )  :

 ने  अपने  हाथों  में  ले  fear  था  तथा  उस  श्रीमान  ।

 समय  से  दिल्‍ली  राज्य  सरकार  इसे  चला  भारतीय  खान-विभाग  मे

 प्रयोगशाला  के रही है  ।  राष्ट्रीय  धातु  ~faant

 सहयोग  से  घटिया  प्रकार  के  मैंगनीज
 श्री  एस०  सी०  लाला  राज

 प्रस्तर  के  लाभों  के  सम्बन्ध  में  अनुसंधान
 कुंदुर के  एक  प्रश्न  का  १९५०  में  उत्तर

 देते  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि
 कार्य  किया  है  जिससे  कि  उसका  उचित

 प्रयोग  किया  जा  सके  ।  अभी  तक  प्राप्त

 सूचना
 '

 एकत्रित  जायेगी  |  क्या  उस

 हुए  परिणाम  संतोषजनक  इस  वारे

 सूचना  को  एकत्रित  किया  जा  चुका  हैं

 तथा  क्या  नये  सिरे  से  संग्रह  हो  रहा
 में  अग्रेतर  गवेषणा

 होरही  हूँ  ।

 a

 श्री  पी०  सी०  बोस
 :

 इस  समय

 छह  एस०  एम०  यदि  इस  भारत में  ऐसे  धातु  प्रस्तर  की  कुछ  कितनी

 सदन  को  ऐसा  कोई  वचन  दियाਂ  गया  था
 मात्रा  पड़ी है  ?
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 श्री  के०  डी०  मालवीय  निस्सन्देह  में  ज्ञात  कर  सकती हूं
 कि  उत  में  से

 हमारे  यहां  कितना  ही  माल  पड़ा  परन्तु  कितनों  जिन्होंने  अपना  शोध  कार्य  पूरा

 तत्काल ही  में  कोई  आंकड़े  देने  में  कर  लिया है  इनਂ  प्रयोगशालाओं  में  ले

 असमय हूं  ।
 लिया  गया है  ?

 कलकत्ता  विश्वविद्यालय को  अनुदान
 डा०  एम०  एम०  दास

 :
 यह  तो  एक

 सर्वथा  भिन्न  प्रशन हूँ
 ।  वृत्तियां  शोष-किये

 *
 १९३३.  श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या

 करने  वाले  विद्याथियों  को  दी  जाती  हैं  ;
 शिक्षा  मंत्री  यह  बतायें  की  sot  करेंगे  कि

 इस  का  विश्वविद्यालय  को  दिये  गये  अनुदानों
 १९५३-५४  में  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  को

 से  कोई  सम्बन्ध नहीं  हूँ
 ।

 अनुसन्धान  भवनों
 श्री  डी०  सो०  दार्मा  में  ज्ञात  कर

 तथा
 कम  चारी वर्ग

 विकास  करने  के

 लिपे  तथा  किनਂ  योजना और  के  लिये  कितना
 सकता हूं  किਂ  wat  कलकत्ता  विश्वविद्यालय

 को  अध्यापकों की  वेतन  वृद्धि  करने  के

 अनुदान  दिया  गया  है  ?
 लिये  कोई  अनुदान  दिया  गया  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव

 डा०  एम०  एम०  यह  अनुदान एस०  एम०  अपेक्षित  सूचना  देने

 वाला  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता
 दो  योजनायें  के  अन्तगंत  fat  गये

 एक  प्रौद्योगिकी  तथा  इंजी  निर्धारण  विद्यालयों
 परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या

 ve]
 के  विकास  के  सम्बन्ध  निक  ah  दूसरी

 योजना  वैज्ञानिक  तथा  प्राविधिक  शिक्षा  तथा

 श्रीमती रेणु  से  यह
 शोष-काय॑

 के
 विकास  के  fot  छह  एक

 अनुदान  दिये  गये  तो  कलकत्ता
 are  धनराशि  अ्रप्रविधिक  तथा  अवैज्ञानिक

 विद्यालय  के  इन  विभागों  में  विद्याथियों  की
 शिक्षा

 के
 लिपे  भी  दी  गई  हूँ  ।

 संख्या  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ?

 डा०  एम०  एम०  दास  में  अपनी
 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  में  जान  सकती

 स्मरण  शक्ति  के  आधार  पर  कह  रहा
 हूं  कि  सरकार  की  नीति  हमारी

 प्रयोगशालाओं  को  कौर  अधिक  उत्तम
 में  स्वयं  को  वाक् वद्ध  नहीं  करना  चाहता

 सामान्य  रूप  से  ४७  प्रतिशत  वृद्धि
 प्रकार  से  संचालित  करने  के  लिये  उपयुक्त

 a  व्यक्तियों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए
 @  |

 अनुदान  देने  की हूं  ?
 श्रीमती  रेणू  चक्रवर्ती  :  योजना  के

 जैसा  कि  में
 प्रारम्भ  होने  से--१९४७-४८  से  कितनों  ने  डा०  एम०  एम०  दास  :

 ने  निवेदन  योजना  सम्बन्ध  इस
 अपनाਂ  अनुसन्धान  काय  पूरा  किया  है  ?

 देना  म
 ~

 प्रौद्योगिकी  तथा  इंजीनियर रग
 डा०  एम०  THo  दास  मेरे  पास  विद्यालयों  के  विकास  से  है  ।  यह  योज़ना

 अभी  अंकड़े  नहीं  है  ।  संख्या  १  योजना  संख्या  २  वैज्ञानिक

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  इस  बात  को  तथा  ufafite  शिक्षा  तथा  दोष-काय  के

 ध्यान  म  रखते  हुए  कि  इन  अनुदानों  को  विकास  के  सम्बन्ध  में  यदि  माननीय

 देने  का  एक  कारण  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाश्ों  सदस्या का  यह  विचार  Q  कि  इस  से

 के  लिये  प्रशिक्षित  अनुसन्धानकर्तताअं  ar  हमारी  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  तथाਂ

 निश्चित  प्रवाह  सुनिश्चित  करना  रहा  अन्य  गवेषणा
 प्रयोगशालाओं

 को  जाने  वाले
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 विद्वानों  की  geat  निश्चित  रूप  से  बढ़  मरो  आशय  अनुचित  जातियों  अनुचित

 जायगा  तो  ए
 सा  होना  संभव

 हू  ।  आदिम  जातियों  तथा  पिछड़ी  हुई  जातियों

 से  यह  जन  संख्या  के  आधार  पर
 अनुसूचित  आदिम  जातियों

 और  अनूसूचित

 जातियों को  छात्रवृत्तियां
 कियाਂ  जाता  है  ।

 दिल्‍ली  विशेष  पुलिस  स्थापना
 *I2QBw  श्री  डामर  वहां  दिक्षा

 गें  283.0  श्री  जी०  एल०  चौधरी
 मंत्री  यह  बताने  की  झपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय

 nema  मंत्री  दिल्‍ली  विशेष  पुलिस
 सरकार  ने  मध्य  भारत  की  अनुसूचित

 स्थापना  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  अनुसूचित
 आदिम  अनसचित  जातियों  तथा

 जातियों  के  व्यक्तियों  की  संख्या  बताने  की
 अन्य  पिछड़ी  जातियों  के  छात्रों  को  शिक्षा

 कृपा  करेंगे  ?

 तथा  उच्च  शिक्षा  के  १९४७

 गह-किये  उपमंत्री
 से  अब  तक  कल  कितनी  राशि  छात्रवृत्तियों

 दिल्‍ली  विशेष  पलिस  स्थापना  म॑  सेवाय  वत

 के  रूप  में  दी  है
 ?

 अनुसूचित  जातियों  के  व्यक्तियों  संख्या

 शिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिवों  दस हैं  ।
 एम०  एम०  :  CO,RYY

 ~  lant  १७  श्री  जी०  एल०  चौधरी  :  क्या  सही

 श्री  डामर  मध्य  भारत  में  कितन  है  fe  रिज़वान  फार  शिडयूत्ड  फास्ट  के

 हरिजन  तथा  पिछड़ी  जाति  के  अनुसार  यह  संख्या  कम  है
 ?

 श्री  दातार  विशेष  पलिस  स्थापना  के विद्यार्थी  हें  जो  उच्च  दिक्षा  पा  रहे  है  ?

 डा०  एम०  एम०  दास  २४  yw  कर्मचारियों  की  संख्या  म  कछ  भ्रांति  है  ।

 में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनुचित  जातियों  जहां  तक  पलिस  अधिकारियों  का  सम्बन्ध

 भारत  सरकार  की  कोई  पदाली  नहीं अनुसूचित  आदिम  जातियों  तथा  पिछड़ी

 जातियों  को  दी  गई  पत्तियों  की  कल  संख्या  वह  राज्यों  से  अफसरों  को  ले  लेती

 ६६  जहां  तक  प्रशासनिक  भाग  काਂ  सम्बन्ध

 हम  अरन्य  विभागों  मंत्रालयों
 श्री  केन्द्रीय  सरकार

 अफ़सरों  तथा  WAAAY  को  स्थानान्तरित
 आदिवासी  छात्रों  को  विदेशों  में  शिक्षण

 करतें हूं  ।  विशेष  पलिस  स्थापना  में
 प्राप्त  करने  के  लिये  भेजने  की  सामर्थ्य

 विशेष  रूप  से  कोई  संरक्षण  करने  का  कोई

 रखती है  ?
 प्रदान  नहों  हैं  ।

 डा०  उम्र  एस०  सरकार  न
 थ्री  नाना दास  :  मं  जान  सकता  हूं

 हाल  ही  म॑  अनुचित  अनुचित
 इन  देस  में  से  घोषित  अधिकारी  कितने

 आदिम  जातियां  तथा  अन्य  पिछडी  जातियों

 को  विदेशी  छात्रवत्तियां  दिये  जाने  की
 श्री  इन  दस  में  से  राज्यों से

 व्यवस्था की  है  ।  लिये  गये  कोई  घोषित  अधिकारी  नहीं  हैं  ।

 श्री  नाना दास  :  क्या  में  इन  छात्रवृत्तियों  निक  अस्पतालों में  कल्याण  सेवाय

 के  विभिन्‍न  राज्यों  में  बांटने  के  सम्बन्ध  मे
 क्या *

 RRR  सरदार  हुक्म  सिह
 भपनाई  गई  पद्धति  को  जान  सकता  हुं

 ?
 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 डा०
 एम०  एम०  यह  विभिन्न  सैनिक  अस्पतालों  में  8S ¥R-

 yy में  बाम  तथा  घायल  लोगों के
 लिपे समुदायों  की  जन  संख्या  के  अनसार  — a



 र६२९  मौखिक  उत्तर  २०  अप्रैल  १९५४  मौखिक  उत्तर  २६३०

 कल्याण-सेवास्रों  की  व्यवस्था  पर  किया  सरदार  हुक्म  क्या  कोई  ऐसी

 गया  योग  व्यय  ;  तथा  गैर  सरकारी  संस्थायें  भी  हें  जिनके  सदस्य

 इस  ae  से  सम्बन्धित हे  अथवा  यह  बों

 इस
 काल

 में  (१)  झंडा  दिवस
 सरकारी  ही  हे  ?

 (२)  उपहार  हों  का  (३)

 से  निकਂ  अस्पतालों  के  बीमारों  द्वारा  तयार  श्री  सतीश  चके त्रन्द्र ा  में  इसके  पूर्व

 की  गई  वत्तुप्नों  की  बिक्री  से  तथा  (*)  सूचना  चाहुंगा  ।  यह  बोर्डे  केन्द्रीय

 संगठन है
 जो  रक्षा  के  अ्तगंत वार्षिक  कल्याण  आन्दोलन  के  द्वारा

 अन्य  बन्दों  आदि  से  कितनी  रोशि  प्राप्त  ज  करता  जिसके  अपने  अधिकारी  हैं

 जो  विभिन्‍न  अस्पतालों  में  art  करते  हे ं।

 उनकी  सेवा  की  शर्ते  इण्डियन रेड  क्रास
 रक्षा  उपमसंत्रो  सतीश

 सोसाइटी  ने  बनाई  हें  ।

 98,08  रु०

 सरदार  हुक्म  सिंह  :
 क्या  इन  सेवाओं

 (2)  20,000  Bo

 के  लिये  प्रतिवर्ष  तथा  चन्दे  झंडा  दिवस

 (२)  ५०,०००  स०
 निधि  से  दिये  जातें  हें  अथवाਂ  कोई  प्रतिदिन

 (३)  लि  २०६  रु०  १०  ऑआण०  ६  पा'०

 (¥)  ४०६  रु०  १४  आ०
 निर्धारित  है  जो  wet  में  से

 दे
 दी

 जाती  हे  ?

 सरदार  हुक्म  सिह  चु  कि  ये  सेवाएं
 श्री  सती दा  चन्द्र :  इसके  लिपे  कोई

 इण्डियन  रेड  कास  सोसाइटी  से  ले  ली

 गई  तो  अब  वे  किसी  विशष  afi af  भीਂ  प्रतिशत  निर्धारित  नहीं  है  चन्दे
 H  ति  के

 आवश्यकता  तथा  निधि  के  लिये  एकत्र  की
 अपील  हैं  अथवा  विभाग  ही  उनकी  चला

 गई  राशि  के  हिसाब  से  दिये  जातें हैं  ।
 रहा है

 ?

 बल  गाड़ी  के  पहिये  का  डिज़ाइन

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  सैनिक  अस्पतालों

 में  जहां  तक  कल्याण  सेवायें  करने  वाले  नें  2608.0  att  एस०  सी०  सामन्त :

 क्याਂ  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक
 लोगों  का  सम्बन्ध  उनके  नियम  आदि

 गवेषणा  मंत्री  १७  १९५३  को
 इण्डियन  रेड  क्रास  सोसाइटी  ने  थे

 मौर  वे  रक्षा  मंत्रालय  के  अधीन  हैं  ।  पूछे  गय  अतारांकित  प्रदान  संख्या  ३०७  के

 उतर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कुर्ता

 सरदार  हुक्म  सिह  क्या इस  कार्य  के  करें गे

 लिये  कोई  केन्द्रीय  सेवा  अथवाਂ  प्रत्येक
 केन्द्रीय  माग  गवेषणा

 अस्पताल  प्रबन्ध  उसके  कर्मचारी  ही
 देहली  में  बैलगाड़ियों  के  पहियों  फे

 करते हें  ?  लिये  धुराਂ  प्रणाली  पर  अधारित कोई

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  tala  कल्याणकारी
 उचित  डिजाइन  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम

 निर्णय  हो  गया  हैँ  ; अधिकारियों  की  नियुक्ति  केन्द्रीय  रूप  में

 एक  व्यवस्थापक  बोर्ड  के  द्वारा  की  गई  =  उनकी  प्रमुख  विशेषतायें  क्या

 जिसमें  डी०  जी०  ए०  एफ०  एम०  तथा

 रक्षा  मंत्रालय  के  एक  संयुक्त  सचिव  इस  समय  जो  पहिये  रहे

 तथा चिकित्सा  सेवा  के  संचालक  आदि  होतें है  ।  हैं  उनकीं  तुलना  में  इनका  कैसा  मूल्य है  ?



 एट
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 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  सड़कों  के  लिये  रबड  टायर  अधिक  उपयुक्त
 गवेषणा  उपमंत्री  के ०  डी०  :  होंगे  ?

 नहीं  केन्द्रीय  माग॑  गवेषणा
 श्री  के०  डी०  मालवीय :

 देहली  ने  एक  टे  स्टरਂ
 समझा  यह  जाता  है  कि  गांवों  की  सड़कों

 (qfear  नामक  मशीन  का

 डिज़ाइन  तैयार  किया  जो  विभिन्न
 के  विद्यमान  पहियों  की  अपेक्षा

 रबड  टाइर  कहीं  अधिक  अच्छे  होंगे  किन्तु प्रकार  की  बैलगाड़ियों  के  पहियों  धुरी
 जहां  तक  मुझे  विदित  गवेषणा  संस्था के  गण  तथा  उपयोगिता  की  जांचे  करेगी  ।

 ने  ऐसी  कोई  बिशेष  सम्मति  नहीं  दी  है  ।

 तथा  get  उत्पन्न  नहीं

 होते  |  विदेश  भेजे  अधिकारी

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  किन  किन  *
 १९११.  श्री  सिहासन  fag  एस०

 चीज़ों पर  ये  प्रयोग  किये गए  थे  ?  एन०  दास  की  ओर  :  क्या  शिक्षा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे : श्री  के०  डी०  मालवीय  :  संस्था  की

 डिजाइनਂ  अनुरूप  इस  व्हील  टेस्टर  उन  अधिकारियों  की  संख्या

 को  बनाने  ar  उद्देश्य  तथा  श्रेणी  जिनकी  उनके  मन्त्रालय  द्वारा

 बैलगाड़ी  के  विभिन्‍न  प्रकार  के  पहियों  की  सरकारी  ड्यूटी  पर  १९५३  में  विदेश

 भेजा  गया  था  ; दूरियों  के  गुणों  तथा  उपयोगिता  की  जांच

 करना
 | ९

 ।  बैलगाड़ी  के  पहियों  की  परियों  उन  के  भेजे  जाने  का
 की  नई  डिज़ाइनों  के  एकस्व  के  कुछ

 तथा
 मालिकों  उनके  एकस्व  की  परीक्षा

 करने  का  वचन  दे  दिया  ह  और  परीक्षण  इस  पर  हुआ  योग  व्यय  ?

 के  लिये  प्रयोगशाला  में  नमूना  भेज  देने
 दिक्षा  मंत्री  के

 सभा  सचिव
 के  लिये  कह  fear  गया  है  ।  पहिया

 परीक्षक  यहीं  कर  रहा है  ।
 एम०  एम०  :  कोई  नहीं  ।

 तथा  (7).  प्रदान  उत्पन्न  नहीं
 श्री  एस०  alo  सामन्त :'  नया

 बेर्यारग  प्रणाली  का  प्रयोग  किया  गया
 होत े।

 सहासन  सिंह
 :  क्या  2843.0  समें

 श्री  के ०  डी०  मालवीय  मुझे  इसकी  कोई  भी  अधिकारी  विदेश  नहीं  भेजा

 जानकारी  नहीं  है
 '

 ।
 गया था  ?

 ‘aft एन०  एल०  जोशी  :  क्या  इन
 १९५३  में डा०  एम०  एम०  दास

 बैलगाड़ियों
 को  गांव  की  सड़कों

 पर
 चलाया

 कोई  भी  अधिकारी  fate  नहीं  भेजा

 जा  सकता है
 ?

 गया  था  |

 श्री  के०  डी०  मालवीय  a,  यें

 श्री  सिंहासन  P84R  तथा
 गाड़ियां  गांव  की  सड़कों  पर

 १९५१  में
 ?

 दी  चलाई  जाती  हैं  ।

 डा०  एम०  एम०  दास :
 प्रदान

 श्री  एस०  Ato  AIRE a:  क्या  इस

 तथा  ने  अपना  यह
 स्त Utd  य  दिय है  कि  तो  १९५३  के  सम्बन्ध  में

 पूछा  गया  हूँ
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 सरदार  Go  एस०  क्याਂ  यह  साहुकार

 सच  नहीं  हे  कि  १९५३  में  डा०  भटनागर
 हासन  fag  एस० कें  १९३०,  श्री  सिंहासन

 तथा  तीन  अन्य  लोग  बिदेश  भेज  गये  ore
 एन०  दास  की  ओर

 से
 क्या  faa  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 डा०  एम०  एम०  दास  :  यह  सच  हैं

 fart  डा चक्  भटनागर  प्राकृतिक  संसाधन  क्या  रिजवी  बेक  आफ  इण्डिया

 अधिनियम  में  अनुचित  बैंकों  से  सम्बन्धित
 तथा  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  के  सचिव

 उपबन्धों  का  विस्तार  करके  उन्हें  साहूकारों के
 रूप  में  गये  शिक्षा  मंत्रालय  के

 अधिकारी  क  रूप  में  नहीं  ।  तीन  अन्य
 को  लाग  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  गई

 अधिकारी  गये  fra  वे  लोग  अथवा  कौ  जाने  का  विचार  किया  जा

 पर  गय  थे  सरकारी  कायें  से  नहीं  |  हा  हे  शर  यदि  ऐसा  है  तो  वह  कार्यवाही

 क्या  ;

 श्री  सिंहासन  सिह  क्या  इस  काल
 क्या  इस  सम्बन्ध  में  हाल  म

 में  कोई  सांस्कृतिक  प्रतिनिधिमण्डल  भी  wa  बैंक  आफ  इण्डिया  से  परामर्श  किया

 विदेश  भेजा  गया  था  जिसमें  उनके  साथ
 गया  तथा

 अधिकारी भी  भेजे  गये थे
 ?

 यदि  ऐसा  है  तो  इस  प्रस्थापना

 के  बारे  में  उसकी  क्या  प्रतिक्रिया  थी  ?
 SIO  एम ०  एम ०  e843 ३

 on
 |

 कोई  भी  एसा
 प्रतिनिधिमण्डल  विदेश  वित्त  मंत्री  के  सभा-सचिव  (  ajo

 नही ंभेजा  गया  था  जिसमें  aca
 अधिकारी

 आर०  भगत )
 भी  गये  हों  ।

 सदस्य  रिजर्व  बैंक  आफ  इण्डिया

 क
 पुन्ना  १९५३  विदेश  स्थित

 अधिनियम  की  धारा  १७  तथा  ४२

 निर्देश  कर  रहे  यह  भी  विचार  किया
 aftarfcay

 को  वेतन  दिया  गयाह  ?
 यह

 जाता है  कि  कस  को  अभिप्राय
 कहां  जाता  है  कि  १९५३  में  हमने  किसी

 वे  साहुकार  ह  जो  संयुक्त  स्टाक  बंक
 भी  अधिकारी  को  विदेश  नहीं  किन्तु

 की  भांति  दर्ज  नहीं  है  और  इसीलिये  न  तो
 १९५१  तथा  8842.0  में  जो  लोग  भेजे

 अनुसूचित  बैंकों  हें  ौर  अनुसूचित  ही  ।
 गये  उनम  से  तो  सम्भवत :  कछ  वहां

 भूतकाल  में  समय  समय  पर  देशी  महाजनों
 रह  गये  हों  ।

 को  रिवेंज  बक  आफ  इण्डिया  से  जोड़  देने

 तथा  बेक  से  ऋण  प्राप्त  करने  के  योग्य  बना

 देने  के  प्रयत्न  किये  गये  हूँ  किन्तु  उन्हें

 प्रणाली  में  सम्मिलित  कर  लेना  देशी में  अपने  तीन
 अधिकारियों  का  स्थानान्तरण

 महाजनों  की  बेकिंग  के  अतिरिकत विदेशी  दू ताल यों  में  कर  दिया  है  ।  थैले

 प्रथम  को  नैरोबी  स्थित  भारतीय  वासियों  को  त्यागने  अनिच्छा  के  कारण

 उच्च  आयोग  द्वितीय  को  बान  स्थित
 सम्भव  नहीं  हो  सका  |

 भारत  के
 दूताठलय  म  और  तृतीय

 कौ
 |  )  at,  श्रीमान  ।

 लन्दन  स्थित  भारत  के  उच्च  आद योगा क  ककी  के  रिजेंसी  बेक  ने  बताया  है  कि
 शिक्षा  विभाग

 में
 नियु  क्त  कर  दिया  गया  हूँ  ।  इस  प्रशन  के  यथोचित  अध्ययन  करने  के
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 लिये  देशी  महाजनों  के  सम्बन्ध  में  तथ्य  विचार विचार  किया 2  कि  उसको  देश  के  ग्राम्य

 नथी  एक  विशद  पर्यवेक्षण  के  द्वारा  वित्त के  ara  में  तथ्यपूर्ण  सुचना  पर्याप्त

 सम्पूर्ण  सूचना  एकत्रित  करती  है  ।  रिज  रमी  चाहिये  ।  wie  इस  बात  को  ध्यान

 बंक  की  अध्यक्षता  में  किये  गये  ग्राम्य  में  रखते  हुए  ग्राम्य  ऋण  Ta  Ae  किया

 ऋण  पं वेक्षणण  के  उद्देश्यो ंमें  से  एक  यह  गया  था  प्रतिवेदन  शीघ्र  ही  प्रका शित  हो

 में
 ~ जानना  था  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  जायगा  झर  AA  साथ  बाद  t  किया

 देशी  महाजनों  की  के  ढांचे  सम्बन्धी  जायगा  |

 स्थिति  उनके  के  तरीके

 उनके  वित्तीय  साधनों  कार्य
 श्री  सिंहासन सिह  क्या  यह  सच

 नहीं  कि  ये  सहकारिता  बेक  कृषकों  को  ९ करन  के  स्तर  आदि  में  अर  विशेष  रूप
 प्रतिशत  दर  पर  ऋण  देतें  कौर  इतनी से  कृषि

 के  लिये  वित्त  व्यवस्था  करने  में
 ऊंची  दर  को  घटाने  के  सरकार  ने उनका  क्या  स्थान  और  महत्व  है  ।  इस
 कोई  भी  कार्यवाही  नहीं  की  है  ?

 विषय  में  और  अधिक  जानने  के  लिये  उस

 पर्थ  वेक्षण  के  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  करनी  कि  आर०  भगत  वि  Fa  प्त

 पड़ेगी  ।
 सहकारी  बलों  द्वारा  ब्याज  वहुत

 अधिक  दर  लिये  जाने  बारे  में  विभिन्‍न
 श्री  सिंहासन  सिह  :  इस  पर्यवेक्षण  के

 राज्यों  से  शिकायतें  प्राप्त  हई  थीं  ।  रिजवी परिणामस्वरूप  क्या  सरकार  कृषकों  को

 सस्ती  दर  पर  तऋ  दिलाने  में
 बैंक  ने  इस  प्रश्न  की  छान  बीन  की  श्र

 यता

 करें  के  लिये  कोई  सम्बन्धी  योजना
 उसन  बहत  स  राज्यो  ब्याज  FT  x

 बनात  का  विचार कर  रही  है  ?  कम  करवा  दिया  है  ।  किन्तु  इसमें  यह

 कठिनाई  थी  कि  सहकारी  अंकों  के  धन  का

 श्री  बी०  आर०  भगत  म  समझता
 केवल  एक  भाग  रिज  बेक  द्वारा  fra  गये

 हु  कि  यहूप्रइ्न  भी  पर्यवेक्षण  के  प्रतिवेदन
 ऋण से  पूरा  किया  जाता  वे  ब्याज  के

 से  सम्बन्धित  है
 ।  ग्राम्य  ऋण  पर्यवेक्षण

 से
 ऊंचे  दरों  पर  अन्य  स्रोतों  से  धन  उधार

 प  भी  इस  पर  विवार  किया  है  ।
 लेते  हैं  ।  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में

 at  सिंहासन  सिह  :
 क्या  अधिक  अनन  रखते  हुए  रिज  बंक  बहुत  से  राज्यों

 उपजाने  आन्दोलन  को  afer  में  रखते  में  दरों  को  कम  करवा  दिया  है ं।

 हुए  सहकारिता  ant  को  सस्ती  दर  पर
 संघ  लोक  सेवा  आयोग घन  देकर  कृषकों  को  सस्ती  दर  पर  ऋण

 दिलाने  की  व्यवस्था  करने  के  fed  अब
 *

 2A  श्री  सिंहासन  सिह  एस०

 तक  कछ  उपाय  किये  गए  हैं  कि  जिससे ये  बक  एन०  दास  की  ओर  न या  गह-कार्य

 कृषकों  को  बारी  बारी  से  धन  दे  सकें  ?  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा

 श्री  ato  आर०  भगत  गत  कछ  वर्षो  क्या  सरकार  ने  उन  मामलों

 में  रिजर्व  के  ग्राम्य  वित्त  -  पक्ष  का  के  सम्बन्ध  जिनमें  संघ  लोक  tar  आयोग

 विस्तार  हो  गया  अर  रिजर्व  बैंक  ने  से  परामर्श  लेने  को  आवश्यकता  नहों

 जसा  कि  संविधान  अनुच्छेद  ३२०  क विभिन्‍न  सहकारिता  बैंकों  को  ऋण  दिया

 ।  किन्तु  जैसा  कि  में  कह  चका  हूं  f  खण्ड  (३)  के  परन्तु में  दिया  हुआ

 विषय  बड़ा
 महत्वपूर्ण  है  रिजर्व  बेक  ने  यह  पनरीक्षित  विनियम  बनाए

 हूं
 ;  तथा
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 यदि  ऐसा  तो  पुनरीक्षित  q  कि  यह  प्रारूप  आयोग  के  समक्ष  रखा

 विनियमों  के  संसद  के  समक्ष  na  तक  गया  था  श्र  उस  सम्बन्ध  में  उसके

 रख  जाने  की  सम्भावना  है  ?  विचार  प्राप्त  किए  गए  थे  तथा  उनका

 यथासम्भव  अधिक  ध्यान  रखा  जाता

 गह-किये

 पुनरीक्षित  विनियमों  ar  एक  आरम्भिक

 प्रारूप  आयोग  के  करो मशर  से  तय्यार  किया  at  सिहासन  सिह  :  क्या  यह  सच

 था  ।  उससे  उत्पन्न  होने  वाली  नहीं  है  कि  बहुत  से  अधिकारियों  को

 बातों  पर  अब  विचार  किया  जा  रहा
 जो  कि  निवास  हो  गए  उनके

 हू  ।  ऐसी  आशा  की  जाती  है  कि  उन्हें
 मामले  संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  निर्दिष्ट

 शीघ्र ही  अन्तिम रूप  से  तय  कर  दिया  किए  बिना  या  उनके  विगत  सेवा  अभिलेखों

 जायगा  |  उसके  अनुच्छेद  ३२०  को  देखे  बिना  ही  फिर  से  नियुक्त  कर

 के  अनुसार  वे  के  प्रस्तुत  कर  लिया  गया  है  ?

 faq  जावेंगे  ।
 श्री  दातार  :.  यह  बात  इस  प्रशन

 श्री  सिहासन fag  :  क्या  विशेष  से  उत्पन्न  नहीं  तथा  वाक्य  प्राप्त

 करने  के  बाद  फिर  से  सेवा  में  लगाने  या
 कार्य  के  लिए  नियुक्त  किए  जानें  वाले

 नियुक्त  करने  से  सम्बन्धित  ser  का
 अधिकारियों  के  नाम  संघ  लोक  सेवा

 आयोग  के  पास  उसकी  अनुमति  के  लिए
 इस  में  पहले  उत्तर  जा

 भेजे  जाते  हैं  ?  चुका

 श्री  रघुरामय्या  क्या  सरकार  का

 श्री  दातार  में  ag  नहीं  बता
 विचार  इन  विनियमों  को  इसी  aa  में

 सकता  कि  अन्तिम  रूप  से  तय  किया  जाने
 अन्तिम  रूप  से  तय  करने  तथा  उन्हें  सदन

 वालाਂ  यह  काय  कित  यथा  प्रक्रम  पर
 के  समक्ष  रखने  का  विवार  क्योंकि

 किन्तु  में  सदन  आश्वासन
 अनुच्छेद  ३२०,  खण्ड  (५)  के  अन्तर्गत

 दे  सकता हूं  कि  यह  मामला  अपने
 सदन  को  उसी  सत्र  में  संशोधन  करने

 अन्तिम  प्रक्रम  पर  हूं  wie  हम  शीघ्र  ही  अवसर  fear  जाना  चाहिए  जिस  में

 इन  विनियमों  सिंह  के  समक्ष  रख

 सकेंग े।
 यह  सदन

 पटल  पर  रखा  जाता  है
 ?

 ५४
 श्री  दातार  में  उन्हें  इस  सत्र  स

 अध्यक्ष  महोदय  में  समझता  हूं  कि

 सदन  पटल  पर  रखने  कला  कंचन  नहीं  दे
 प्रश्न  यह  कि  विशेष  कार्य  के  लिए

 नियुक्त  किए  गए  अधिकारी  वे  थे  किन्तु  हम  उन्हें  के  अगले

 जिन्हें  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  चूना
 सत्र  में  रखने  का  पूरा  प्रयत्न

 करेंगे

 ।

 था  t  x
 श्री  aval  :  किस  कारण  के  आधार

 श्री  दातार
 :

 मुझे  नहीं  मालूम  कि
 पर  सरकार  कछ  मामलों  में  संघ  लोक

 ये  विशेष  अधिकारी  जो  आरम्भिक  सर्वेक्षण
 सेवा  आयोग  से  परामर्श  नहीं  लेती ?

 a
 पन  संघ के  नियुक्त  किए  गए  थे  श्री  दातार  यह  सरकार  द्वारा  संघ

 लोक  सेवा  आयोग  की  अनुमति  से  frase  ल  होक  सेवा  आयोग
 से  परामर्श  न  लेने  का

 ह
 किए  गए

 थे  या  नहीं  किन्तु  में
 यह

 बता
 प्रदान  नहीं  है  ।  he  मामले  @
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 जिनमें  सरकार  संघ  लोक  सेवा  आयोग  आय-कर  से  छूट

 से  संयुक्त  प्राप्त  करके  निर्णय  करती  प
 १९१७.  att  विश्वनाथ  रेड्डी :

 &  क्योंकि  ऐसे  मामलों  में  सरकार  यह

 समझती हैँ
 कि  अधिकारियों  को  चुनने  a.

 क्या
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रेगे णो  रग
 के  मामले

 में  उसकी  अधिक  मानी
 क्या  यह  सत्य  कि  किसी

 जानी  चाहिए  ।
 वाणिज्यिक  संस्थापना  के  gael

 रियों  को  लाभांश  में  मिलने  वाली पंडित  सी०  एन०  मालवीय  :  क्या

 यह
 सच  कि  यह  dart  गत  चार  आय  कर  मुत  होती  है

 वर्षों  से  इन  नियमों  पर  विचार  कर  क्या  कोई  ऐसे  विशेष  नियम

 रहा  है
 ?

 ह  द्वारा  ऐसी  परिस्थितियां

 निर्धारित  की  जाती  हों  जिनके  अन्तर्गत
 श्री  सरकार इन  पर  गत

 इस  प्रकार  की  छूट  जाਂ  सकती  हो  ;
 चार  वर्षो  से  विचार  नहीं कर  रही  हूँ  ।

 तथा ;
 वास्तव  स्वयं  संविधान  ही  चार  वर्ष  से

 बना है  |
 क्या  इस  उपबन्ध

 के  दुरुपयोग

 ee  ae  कए  जाने  के  उदाहरण  हुए  हैं  ?

 सी० प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  वित्त  उपमंत्री  एम०

 :  जी  यदि  कुछ  शर्तें  पूरी  होती

 gi

 29 2¥,  श्री  दशरथ  क्या  जी  भूतपूर्व  वित  विभाग

 राज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  :  अधिसूचना  संख्या  दिनांक  २१

 € सांच  १९२२,  जैसा  कि  उसे  अधिसूचना
 क्या  सरकार  को  १९५४  में  चसात

 संख्या  ८,  दिनांक  २४  मार्चे  १९२८  द्वारा
 लाइन  ग्रामोद्धार  समिति  &  कोई

 बदन  प्राप्त  हुआ  है  ;

 संशोधित  किया  के  अन्तर्गत  छूट

 xr
 i  शर्तें  निर्धारित  हैं  ।

 यदि  ऐसा  तो  उसने  कौन  जी

 सी  मांगे  sear  की  हैं  ;  तथा
 सीसा  सम्बन्धी  झगड़े

 उन  मांगों  को  पूरा  करने  के  *
 १९१९.  श्री  एम०  एस०  गुरुपादस्वासी  :

 लिए  क्या
 काय  गए  हैं

 ?
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंग े:
 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री

 3
 oft  at  |

 क्या  सरकार  ने  मद्रास

 तथा  मैसूर  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  को
 ये  मांगें  सड़कें  तथा  पुल  बनाने

 इन  तीनों  राज्यों  से  सम्बन्धित  सीमा
 और  प्रारम्भिक  सकल  और  औषधालय  सम्बन्धी  झगड़ों  के  मामलों  पर  विवार
 खोलने  वे  सम्बन्ध  में  हैं  ।

 विमल  करने  के  लिये  नई  दिल्‍ली में  किये

 राज्य  सरकार इन
 मांगों  पर  जाने  वाले  एक  संयुक्त  सम्मेलन

 मे
 भाग

 विचार  कर  रही  है  ।  लेने  के  लिये  बुलाया  तथा
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 यदि  तो  इस  सम्मेलन  रक्षा  उपमंत्री  सतीश  :

 के  कब  किये  जानें  की  प्रस्तावना है  ?
 जी  at

 वह  अभ्यावेदन  भूमि  को  वापिस

 गृह-कार्य
 राज्यमंत्री

 में  माननीय
 देने  भूमि  अधिग्रहण  तथा  क्षतिपूर्ति

 :  (%)  तथा

 सदस्य  ध्यान  २५  ATA,  १९५३  को
 की  मात्रा  बढ़ाने  के  सम्बन्ध में  था  |

 आंध्र  के  पृथक  किये  जाने  के  सम्बन्ध  अजित  क  ०.  ०»  कछ  नहीं  ।

 में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  भाषण  अधिग्रहीत  .  अप्रैल  १९४४  में

 KARR ER  एकड  जिसमें  से
 की  ओर  तथा  sal  में  ae  राज्य

 विधेयक  पर  चर्चा  किये  जाते  समय  मेंने  PZRY'RR  भूमि

 जो  भाषण  दिये  थे  उनकी  ate  दिलाता  १९५३  में  वापिस  दे  दी

 गई थी  ।
 हूं  ।  उनमें  यह  स्पष्ट

 कर
 गया  था

 कि  प्रधान  मंत्री  के  भाषण  में  निर्दिष्ट  SRO?  एकड  पूरेक्षेत्र  का  जो

 सीमा  आयोग  आयोगों  का  काय  क्षेत्र
 कि  अभी  अधिग्रहीत  ही  सेना  द्वारा

 श्राप  तथा  मंसूर  राज्यों
 की  एक

 प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 सीमाओं  के  छोटे  छोटे  समझो  जनों  तक  ही
 नई  राजधानियों  के  विकास  के

 सीमित  होगा  ।  इन  राज्यों  को  यह  सूचना

 देदी  गई  है  कि  यदि  अंतर्राज्य
 लिये  अनुदान

 सम्मेलन  करने  से  इससे  सम्बन्धित  मामलों
 *

 १९२२.  श्री  पी०  राम स्वामी  :

 पर  विचार  करने  तथा  विचार  विनिमय
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  सरकार  राजधानियों  के  विकास
 करने  में  vara  मिलेगी  तो  उसके

 आयोजन  के  लिये  प्रबन्ध  किया  जायगा  |
 के  लिये  कोई  अनुदान  दे  रही  है  ?

 किन  किन  राज्यों  को  ये  मांगे  पहिले

 अधिग्रहीत  भूमि  ही  दे  दी  गई  हैं  और  कितनी  राशि  की

 दी  गई
 *

 १९२१.  श्री  ato  एस०  मति ७  क्या
 किन  राज्यों  की  प्रार्थना  पर

 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 विचार  जा  रहा  और  कितनी

 ०
 डा  राशियों  के

 योजना  के  लिये  सरकार  ने  जो
 भूमि  चित्त  मंत्रो

 ato ste  देवासुर )
 अधिग्रहीत  की  क्या  उसके  मालिकों

 जी  नहों  ।
 से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  ~

 १९४६  र्म  उससे  पहिले

 वह  अभ्यावेदन  किस  प्रकार  का  है ं;  गये  वचनों  के  अनुसार  केवल

 सरकार  को  उस  राज्य  की  राजधानी  के
 सैनिक  अधिकारियों  ने  कितनी

 बनाने के  खर्च  के  लिये  PIV"VRE  लाख

 भूमि  अधिग्रहीत  की  तथा  यह  अधिग्रहण

 faa  तारीख  को  किया गया  तथा
 रुपये  तक  के  अनुदान दिये  गये  ।

 इस  समय  सरकार  पंजाब  सरकार

 वास्तव  में  कितने  क्षेत्र  का  उपयोग  द्वारो  ve  लाख  रुपयें  की  भागी  गई

 किया  जाता
 अनुदान  की  प्रार्थना  पर  विवार  कर  रही
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 उत्तर  पुच  सीमान्त  आदिम  जातियों  इस  क्रम  के  अनुसार  बेच  देने  का  निर्णय
 a

 के  लिए  स्कूल  किया हे

 *
 PARu  ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चरक :

 (१)  भारत  सरकार
 के

 अन्य  मंत्रालय  |

 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  (२)  राज्य  सरकारें

 करेंग े:
 (३)  स्थानीय  निकाय  ।

 क्या  सरकार  का  उत्तरपूर्व  सीमान्त  (४)  शिक्षा  सम्बन्धी  संस्थाएं  ।

 आदिम  जातियों  के  लिए  स्केल  स्थापित  ्
 (५)  wart  सैनिक  |

 करने  at  विचार  और

 (६)  यदि  उपरोक्त  में  से  किसी  ने

 यदि  तो  क्या  इन  स्कूलों  में
 तो  भूमि  को  खुले  नीलाम

 हिन्दी  भी  पढ़ाई
 के  द्वारा  बेच  दिया  जायेगा  |

 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  आईलैंड  कानपुर  में  आत्म-हत्या
 गवेषणा  मंत्री

 :
 ४१२.  श्री  alo  पी०  नायर  क्यो

 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 जी  सामान्यतया  दिक्षा  के
 क्या  आर्डिनेंस  कानपुर माध्यम  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  शिक्षा  मंत्रणा

 में  १९५४  को  होने  वाली
 ats  द्वारा  पारित  किये  गये  संकल्प  >

 बारे  में  किसी आत्म-हत्या  की  बटना
 जिसे  भारत  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया

 जांच  न्यायालय  की  नियुक्ति  का  आदेश
 शर्तों  के  अनुसार  ।

 दिया  गया  हू  या  किसी  जांच  न्यायालय  ने

 आंध  में  सेना  की  भूमि
 जांच की

 यदि  तो  इस  के  fora

 है
 १९३४.  श्री बी  एस०  मति  क्या  न्या

 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 और

 आंध्र  राज्य  में  सेना  की  कितनी
 इस  मामले  में  क्या  कोई  कार्प

 कं ro},

 भूमि  ब्रेकर  पड़ी  है  ;  वाही  गई  हे
 ?

 रक्षा  उपमंत्री  सतीश aa  इस  भूमि  को  बेच  देने  के

 लिए  भारत  सरकार  की  कोई  योजना  जी  नहीं  ।

 और  उत्पन्न  नहीं  होता

 है  यदि  तो  यह  योजना  चुकी  रंगी लाल  दरबान  जिसने

 किस  प्रकार  की
 आत्म-हत्या  की  एक  ea  निक  कम  चारी

 इसलिए  इत  मामले  की
 सूचना रक्षा  उपमंत्री  सतीश  :

 ~
 SORE  एकड  भूमि

 स  ना  पुलिस  को  देनी  पड़ी  पुलिस  ने

 जांच  के  बाद  कहा  था  यह ग्रा वश्य कता
 से  अधिक है  o

 हत्या  मामला  श  |

 हां
 कानपुर  के  अधीक्षक  ने  अपनी  ओर  से

 पूछ  ताछ  की  थी  wit  उसे  ज्ञात  हुआ भारत  सरकार  मंत्रालय )
 ने  सब  फालतू  भूमि  को  प्राथमिकता  के  था  कि  श्री  रंगीलाल  को  कोई  ऐसी  तकलीफ
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 नहीं  थी  जो  उनके  ध्यान  में  आई  यूनेस्को  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  आयोग

 किन्तु
 at

 ट्र  दवाइयों  के  बहुत  a  नुस्खे
 दश्

 _  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :

 भ्र ौर  पत्रिक  लेता  रहा  था  कौर
 डा०

 रामा
 राव

 सामान्यतया  उसका  स्वास्थ्य  नहीं  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 था  |
 यूनेस्को  के  स्थायी  राष्ट्रीय

 पाकिस्तानी  प्रतिभूतियां  आयोग  के  सदस्यों  तथा  सम्बद्ध  सदस्यों  के

 नाम  क्या  श्र ४१३.  सरदार  हुक्म  क्या  faa

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १५  क्या  उन्हें  कोई  पारिश्रमिक

 १९४७,  Fo  १९४८  और  या  भत्ते  मिलते हें  ?

 १७  १९४९  को  ३१  पाकिस्तानी  शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 प्रतिभूतियों  की  राशि  क्या  जोकि  गवेषणा  मंत्री  :

 भारतीय  खजानों  द्वार  देय  थीं  ?  एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  हे

 वित्त  मंत्री  (att  सी०  डी०
 देशमुख  :  परिशिष्ट  ८,  अनुबंध  संख्या  ४८]

 जानकारी  इकट्ठी  की  है  कौर  आयोग  सदस्यों  शहरों

 उपलब्ध  हो  जाने  पर  पटल  पर  रख  दी  सम्बद्ध  सदस्यों  को  कोई  पारिश्रमिक  नहीं

 जायेंगी  ।  दिया  जाता
 ।  किन्तु  आयोग  बैठकों

 यूनेस्को  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  आयोग
 में  सम्मिलित  होन  के  लिए  सदस्यों  को

 यात्रा  तथा  दैनिक  भत्ते  दिय  जाते

 J  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती : ढ  १४:  सम्बद्ध  सदस्यों  को  ऐसे  कोई  भत्ते  नहीं
 (Lo  डा०  रामा

 कया  दिक्षा  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 दिये  जाते  ।

 चुने  स्पो-सम्बन्धी  राष्ट्रीय
 सीमान्त  सुरक्षा

 आयोग  के  सम्मेलन  की  मुख्य
 ४१६.  श्री  के०  सी०  सोनिया :  कया

 सिफारिशें  क्या  ate  गृह-कार्य  मंत्री  यह  की  कृपा

 करेंगे  :

 यूनेस्को  उन्हें  कब  तक  अन्तिम

 रूप  दे  देगी  ?  क्या सरकार  सीमान्त  पर  पहरा

 रखने  के  लिए  सीमांत  राज्यों  को  कोई
 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 गवेषणा  मंत्री  आज़ाद )
 विशेष  वित्तीय  सहायता  देती है  ;  ौर

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  यदि  तो  ब  तक  कुछ

 है  परिशिष्ट  ८,  अनुबंध  संख्या  ४७]
 कितनी  uh  दी  गई है

 और  १९५३-५४

 में  किन  किन  राज्यों  को  दी  गई  थी  ?
 उक्त  आयोग  ने  भारत  सरकार

 से  सिफारिशें  की  हैं  ।  वे  सिफारिशें  जो  गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री

 सामान्य  रूप  से  लागू  हो  सकती  हें  शर  कागज  :  वित्तीय  सहायताਂ

 हिमाचल  प्रदेश  कौर
 भारत  सरकार  ने  अनुमोदित

 की
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 में  विभिन्न  सत्रों
 में

 मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  प्रतिज्ञाओं

 भाग  १)  तथा  बचनों  पर  सरकार  द्वारा  को  गई

 कालक  कार्यवाही का  उल्लेख  ।
 अलग  अलगਂ

 विवरणों  के  सामने  अलग  अलगਂ  सत्रों  का

 चुभ  स०  qo  उल्लेख  किया गया  है

 (%)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  ४  लोक-सभा  BT  पांचवां  १९५३

 परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  ७८]

 (२)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  ९  लोक-सभा  का  चौथा  १९५३

 परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  98]

 (३)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  १४  लोक-सभा  का  तीसरा  १९५३

 परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  ८०]

 (४)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  १५  लोक-सभा  का  पहला  १९५२

 परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  ८१]
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 श्री  एम०  Yo  आयंगार  वित्तीय वर्ष  १९५४-५५  के
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 बै
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 श्री  मेघनाद  साहा  भी  ae  नहीं  मोड़ा  जा  सकता है
 ।  वास्तव

 अब  के  बजट  में  ५१  करोड़  रुपये  बात  यह  है  कि  इस  योजना  को  राष्ट्रीय

 की  ऐसी  दिखाई  गई  जो  व्यय  भारिक  बजट  की  afte
 से  नहीं  रत यार

 नहीं  कीं  जा  सकी  ।  लेकिन  यह  कोई  ऐसी  गया है  ।  राष्ट्रीय  आर्थिक
 बजट

 में  यह  बताया जाना  चाहिये कि  देश  के बात  नहीं  हैं  जिस  पर  सरकार  कर

 सकती  है
 ।

 इस
 से

 तो  यही  मालूम  पड़ता
 विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  कुल  कितनी  आय  हुई

 ह  कि  सरकार  अपने  कार्य  में  aes है

 में  तथा  अन्य  क्षेत्रों में  ।
 जब  हमें यह  आंकड़े ऐसी  स्थिति  वित्त  मंत्रालय  प्रशासनिक

 अकार्य कृश लता  के  कारण  हुई  हे  यह
 तो  पता  होंगे तो  हम  आगामी  वर्ष  के  लिये

 सरलता से  योजना  बना  सकते  हमें
 में  नहीं  कह  सकता  ।  लेकिन  जब  दिक्षा

 के  लिये  नियत  किये  गये
 ८

 करोड़  रुपयों
 यह  मालूम हो  ही  जायेगा कि  हम  ने

 किस

 में  से  २  करोड़  रुपये बच  रहते हें  तो  क्षेत्र  में  कितनी
 प्रगति  की  है  कौर  feat

 इससे  यह  मालूम  होता  है  कि  देश  में  शिक्षा  करना
 ष

 है
 |

 इस  से  यह  कार्य बहुत

 का  काय  ठीक  से  नहीं  चल
 रहा  है  ।  पुनर्वास

 सुगम  हो  सकता हैं  ।

 के  लिये  नियत  किये  गये  २८  करोड़  रुपयों  योजना  की  असफलता  के  कारणों  में

 में  से
 ४  करोड़  रुपये  रहना  यही  माननीय  वित्त  मंत्री ने  एक  कारण  यह  भी

 बताता है
 कि  उन  व्यक्तियों  को  रुपया  बताया  at  राष्ट्रीय  आय  का

 नहीं  दिया  जा  रहा है  जिनको  उसकी  परम
 केवल  ४५  प्रतिशत  लगाया  गया  है  जब  कि

 आवश्यक्ता है
 |

 मुझे  आशा  है  कि  भविष्य  द्न्य  देशों  में  २०  से  २५  प्रतिशत  तक

 में  इस  प्रकार  रुपया  नहीं  बच  रहेंगा  |
 लगाया  जाता  है  लेकिन  उन्होंने  यह  vat

 वित्त  मंत्रालय  इतना  कड़ा  नियंत्रण  नहीं  रखेगा

 कि  मंजूर  किया  गया  रुपया  भी  व्यय  न
 बताया  कि  राष्ट्रीय  योजनाओं  में रुपया  लगाने

 के  लिये  क्या  किया  जाना  चाहिये  ।  हमਂ
 हो  पाये  ।

 वित्त  मंत्री
 ने  यहं  तो  बताया

 किस  प्रकार  लोगों  को  इस  कार्य  के  लिये
 है  कि  इतने  इतने  रुपये  बच  रहे  लेकिन

 grad  ag  नहीं  बताया  कि  ऐसा  हुआ  क्यों
 प्रोत्साहित  कर  सकते हैं

 कर  ।  में  आशा  करता  हूं  कि  भविष्य  के  एक  दूसरी  बात
 यह  है

 कि
 हम

 जो

 बजटों  में  इस  बात  को  भी  स्पष्ट  करने  रुपया  लगा  रहे  हैं  वह  लाभदायक  देशों

 का  प्रयत्न  किया  जायेगा  ॥  में  नहीं  लग  रहा हे
 |  डा०  चालीस  बि टल हेम

 अब  में  योज़ना  को  लेता हं  ।  योजना  के  अनुसार  जब  हम  पांच  वर्ष  में  ३,५००

 को  कार्यान्वित  होते  हुए  अब  तीन  वर्ष  हो  रुपये  लगाने  जा  रह ेहें  तो  हम  आदा

 चुके  हें  किन्तु  इससे  प्रति  व्यक्ति  की  आय
 करते  हें  कि  gard  राष्ट्रीय  आय  १०००

 में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई है  ।  मेरे  विचार  करोड़  रुपये  बढ़  अर्थात  २८

 में  इसका  मुख्य  कारण  यही हैँ  कि  योजना  प्रतिशत  wa  नशों  के  मुकाबले यह  बहुत

 को  बनाते  समय  आधिक  कानूनों  का  तनिक  कम
 हैं

 ।
 अन्य  देशों

 में  ५०
 से

 ६०  प्रतिशत

 भी  ध्यान  नहीं  रखा  गया  है  ।  में  ने  इन  तक  लाभ  होता है  ।

 बातों  को  अपनी  पुस्तक  आफ  हम  कृषि  में  लगभग  ४,५००  करोड़

 आवर  फ्यूचर  में  काफी  विस्तार  से  समझाया  रुपये  लगा  रहे  हे  जब  fe  श्रीद्योगिक  क्षेत्र

 में  किसी  का  पक्ष  लेकर  नहीं  में  केवल  ५००  करोड़  रुपये--ठीक  एक

 बोल  रहा  हूं  लेकिन  जो  स्थिति ह  उससे  तिहाई  |  लेकिन  यदि  श्राप  इंग्लैण्ड  शौर
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 wat  राष्ट्र  तरीका  जेसे  देवों  को  देखें  जिनकी  सरकार  को  ध्यान  देना

 तो  वहां  औद्योगिक  कृषि  उत्पादन  चाहिए  ।  उदाहरण  के  लिए  शीशा  शर

 से  छः  से  सात  गुना  अधिक  है
 ।

 प्रति  व्यक्ति  सावन  उद्योग  को  ही  ले  लीजिए  ।

 भाव  बढ़ाने के  यह  भावुक  है  कि  wa  की  कमी  होने  के  कारण  यह  दोनों

 हम  देश  का  औद्योगीकरण  करें ।  हम  ही  उद्योग पनप  नहीं  पा  रहे  हे  ।  att

 उद्योगों
 को  दो  वर्गों  में  बांट  सकते  हें

 ।  के  कारखाने  जितना  माल  तयार  कर

 एक  उत्पादक  वस्तु  उद्योग दूसरा  सकते  ह  वे  उसका  केवल  एक-तिहाई  कर

 उपभोक्ता  वस्तु  उद्योग
 ।

 उत्पादक  वस्तु  पा  रह ेहं  क्योंकि सोडा  एश  की  कमी

 उद्योग  वे  उद्योग
 हैं  जिन  की  सहायता  से  हम

 ह  ।  दोष  सामान  हमें  बाहर  से  आयात

 उपभोक्ता  वस्तुएं  तैयार  कर  सकते  हैं
 करना  पड़  रहा  हे  ।  हम  केवल  ५०००

 जसे  लोहा  कौर  भारी  टन  सावन  का  उत्पादन  करते  हें  जब
 रसायन  आदि  ।  गोलाबारूद  के  उद्योग

 कि  हम  देश  में  लगभग  इससे  तिगुना

 को  ही  ले  लीजिए  ।  देश  में  यह  उद्योग
 रिदा  कर  सकते  हे  ।  ऐसा  हमें  आवश्यक

 हं  लेकिन  कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण
 कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  करना

 वह  पनप  नहीं  पाता  ह  |  हमें  कच्चे  माल  पड़ता  हे  ।  शीशे  का  सामान  और  सावन

 को  बाहर से  करना  पढ़ता है  ।
 हमें  बाहर  से  मंगाना  पड़ता  हे  |

 हम  चाहें  तो  यह  कच्चा माल  यहीं

 लेकिन उपलब्ध  सकते  ह  ।  इस  वाणिज्य  मंत्री  करमरकर

 झोर  कभीਂ  ध्यान  ही  नहीं  दिया
 गया  है

 ।
 हम  साबुन  का  आयात  नहीं  करते  हैं

 में  पूछता  हूं  इसका  सारा  प्रबन्ध  इम्पीरियल

 थ्री  मेघनाथ  साहा  :  हम  करते हें  । केमिकल  इन्डस्ट्रीज  पर  क्यों  डाल  दिया  गया

 पिछले  पांच  या  वर्षों में  हम
 में  आंकड़ों  से  यह  प्रमाणित  कर  सकता

 लेकिन  में  तो  यह  कह  रहा था  कि ने  देश  के  उत्पादक  वस्तु  उद्योगों  को

 सोडा  एश  की  कमी  के  कारण  हमें
 बिल्कुल  wat  दिया  है  |  हम  उपभोक्ता

 वस्तुए  बनाए
 म

 लग  हुए  ह  |  यद्यपि  ऐसा  करना  पड़ता  इंग्लैण्ड  में  सोडा

 बनाने  १३०  रुपये  से  १६०  बिकता
 लोहे  पौर  इस्पात  का

 कारखाना
 के  सम्बन्ध  में  १९४८-४९ मे ंमे ंही  योजना  है  जब  कि  इम्पीरियल  केमिकल  इन्डस्ट्रीज

 बना  ली  गई  थी  किन्तु  उस  पर  अमल  इसी  को  भारत  में  २५०  रुपये  बेचती

 हे  ।  में  पूछता  हूं  कि  इसी  कम्पनी  पर नहीं  किया  या  ।  मेरे  विचार  में  इससे

 सरकार  को  WAT  ५००  करोड़  रुपए  निर्भर रहने  की  आवश्यकता  हे  ॥

 की  हानि  उठानी  पड़ी  है  ।  विशाखापटनम  मेरे  विचार  में  यह  सब  इसलिए  हें

 के  जहाज़  बनाने  कारखाने  कि  हमारी  आधिक  नीति  स्पष्ट  नहीं  है  ।

 इस्पात  की  कमी के  कारण  आगे  वाणिज्य  मंत्रालय  की  प्रतिष्ठा  दिन  पर
 a

 नहीं  बढ़  पा  रहा  हैं  |  वहा ंके  दिन  गिरती  जाती
 za  ।  में  वाणिज्य

 रियों  ने  जापान  से  इस्पात  मंगाया है  ।  तथा  उद्योग  मंत्री  से  पूछता  हं  कि  ag

 चितरंजन  के  इंजन  कारखाने  का  भी
 यही

 सोडा  wy  उद्योग  ओर  से  इतने

 हाल  है  ।  वहां  भी  इस्पात  की  कमी  के  उदासीन क्यों  रहे  हें
 ?  सोडा  एश  पर

 कोई  इंग्लैण्ड  का  एकाधिकार  नहीं है  ।
 कारण पूरी

 तरह  से  काम  नहीं  हो  पा

 रहा ह
 ह

 ।  अन्य  बहुत से  उद्योग  भी  है  माप  चाहें  तो  जापान  आदि
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 मेघनाद

 से शी उसे  खरीद  सकते  हैं  ।  मेरे  विचार  चाहिए  |  हमारे  देश  में  आज  ४०  वर्ष

 उपभोक्ता  वस्तु  उद्योग  वाणिज्य  से  इस्पात  तथा  उद्योग  चल  रहा

 मंत्री के  हाथ  में  रखना  खतरे  से  खाली  है  ।  एक  समय  था  जबकि  विश्व  में

 नही ंहै
 ।

 निवेदन  है  कि  उपभोक्ता  सब  से  बड़ा  साना  जाता  था  ।  परन्तु

 इसके  बावजूद  हमਂ
 आज  पर्याप्त

 वस्तुओं
 '  के

 for  अलग  मंत्रालय

 होना  चाहिए  ।  उत्पादन  मंत्रालय  और  संख्या  में  विशेषज्ञ  तैयार  न  कर  सके  |

 उपभोक्ता  वस्तु  उद्योग  मंत्रालय  में  कारण  यह  है  कि  हम  ने  यह  काम  पू

 समुचित  समायोजन  होना  चाहिये  |  पतियों  पर  छोड़ा  जिन्हें  ज्यादातर

 हम  योजना  बनाने  के  गाते  अपने  मुनाफे  से  ही  दिलचस्पी  होती है  ।

 इसे  समय  भी  हमें  भारी  सामान  विदेशों
 रहते  हैं  ।  लेकिन  क्या  हमारी  योजना
 ु  से  आयात  करना

 म  आधिक  और  सामाजिक  जीवन  का  पड़ता  है  तथा

 र  करोड़  रु  पये  दीपक  के  रूप  में  देना  पड़ता ख्याल  रखा  गया है
 ।

 हर  सामाजिक  apt

 है
 ।  सोवियत रूस  ने  PERS  के  बाद

 व्यवस्था  में  यह  आवश्यक  है  कि

 पाँच  वर्ष  के  अन्दर  अमरीकी  तथा

 aaa  विशेषज्ञों  सहायता  से  ४१
 वस्तुओं  के  मूल्य  आदि  में  परस्पर

 संयंत्र  स्थापित  किए  जो  fe  लगभग  ५०
 सम्बन्ध  हो  ।  लेकिन  योजना  में

 रीजगारू का का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।
 लाख  टन  लोहा  तथा  इस्पात  पैदा  करते

 थे  ।  हमें  टैक्नीकल  विषयों के  सम्बन्ध  में
 पंडित  कठ  ato  फार्मा

 दक्षिण  )  :  उल्लेख  किया  गयां  है  ।
 आत्म-निभा  होना  ताकि  अगला

 लोहा  तथाਂ  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करते

 अध्यक्ष  महोदय  :  तरह  वह  समय  हमारे  पास  अपने  विशेषज्ञ  हों  जो

 बोलना  चाहते  वह  बोलें  ।  fe  योजना  बना  संयंत्र  स्थापित  कर

 श्री  मेघनाद  साहा
 :

 हम  ने  जो  आयोजन  सकतें  तथा  मशीनरी  आदि  बना  सकें  |

 किया  है  वहू  केवल  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  श्री  एस०  सी०  देव

 के  सम्बन्ध  में  है  ।  गे  र-सरकारी  क्षेत्र  के
 पहाड़िया ं)

 q  माननीय  वित्त  मंत्री  की

 सम्बन्ध में  हम  ने  कोई  आयोजनਂ  नहीं  वित्तीय  प्ररस्थापनाम्रों  का  समधन  करने

 किया है  ।  हम  इसे  छोड़  नहीं  सकते  के  लिए  उठा
 देश

 के  आर्थिक  विकास
 हूं  ।  जनता  नौकरियों  आदि

 के
 लिए  के  उन्होंने  साहसपूर्ण  नीति

 इसी पर  निभर  करती है  ।
 अपनाई  उसके  लिए  वह  बधाई के

 कहा  जाता  है  कि  पूजी  न  होने  के  पात्र  औद्योगिक  उत्पादन  बढ़  गया

 कारण  हम  देश  का  विकास  नहीं  कर  है  ।  मूल्य  देशनांक भी  गत  वर्ष के  मुकाबले

 में  गिर
 गया  हँ  जोकि देश  के  लिए

 एक सकते हें  ।  मेरे  बिचार  में  इस  से

 afer  महत्वपूर्ण  तथा  आवश्यक  जो  शुभ  शाकुन है  ।

 चीज़  है  वह  हमारी  टेक्नीकल  बेकारी  की  समस्या  का  मूल  कारण

 निभंरता  है  ।  हम  इन  मामलों  के  सम्बन्ध  जानने  के  लिए  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिए ।

 में  इस  समय  दूसरों  पर  frit  कर  रहे  इस  सम्बन्ध  में  कुटीर  उद्योगों  छोटे

 हैं  ।  तरीका  खत्म  जाना  पैमाने  के  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  का
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 feat  गया है  वह  एक  सही  के  भ्राधघार  पर  गवेषणा  केन्द्र  स्थापित  किया

 उपाय  है  ।  एक  लोक  हितकारी  राज्य  में  जाना  चाहिय े।

 बड़े  पैमाने  के  उद्योगों  छोटे  पैमान

 के
 उद्योगों

 का
 समन्वय

 करना  अवश्यक
 क्षत्र  में  कुछ  और  के

 कुटीर  उद्योग  हें
 जैसे  कि  हथकरघा हू  उद्योगपतियों  को  भी  देश  के  हित  में

 अपना  बदलना  चाहिये  ।  बांस  की  चटाइयां  बनाने  का

 बताने  तथा  साबुन  बनाने  के  उद्योग  आदि  ।
 महोदय  पीठासीन  हुए

 में
 निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  सभीं

 इनकी  सहायता  को  जानी  चाहिये  '
 |

 वहां  कागज़  चीनी  चमड़ा
 उपक्रमों  का  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  समन्वय  ~

 करने के  लिए  सरकार  को  एक  नियंत्रण
 कपास  से  बिनौला  निकालने  के

 उद्योग  आदि  का  विकास  किया  जा  सकता
 संस्था  स्थापित  चाहिये  ।  इसे  जहां

 ह् सारे  राष्ट्र  को  वहां

 स्वस्थ  अर्थव्यवस्था  का  भी  विकास  होगा  ।
 मेरे  क्षेत्र  में  समय  लगभग  दो

 यह  प्रसन्नता  की  बात है  कि
 व्यापार  लाख  विस्थापित  व्यक्ति  में  निवेदन

 अन्तर  हमारे  अनुकुल  रहा  हैं  ।  खाद्य  का
 करना  चाहता  हूं  कि  उनके  पुनर्वास  के

 आयात  कम  होने  पर
 तथा

 चाय  का
 लिए  जो  परियोजनाएं  तैयार  की  गई  हैं

 निर्यात  बढ़  जाने  के  परिणामस्वरूप  अगले
 उन्हें  शीघ्र  ही  क्रियान्वित  जाना

 ay  इस  सम्बन्ध  नें
 स्थिति  और  भी

 चाहिय े।
 अच्छी  होगी ।

 में  एक  सीमावर्ती  क्षेत्र  से  आया  हं  केन्द्रीय  सरकार  ने  अराज  छः  वर्ष  पूर्व

 तथा  में  सरकार  से  यह  प्रार्थना  करना  शिलांग  से  अगरतला  तक  सड़क  बनाने

 अपना  कत्तव्य  समझता  कि  सीमावर्ती  का  काम  शुरू
 किया  था

 ।  मुझे  मालूम

 क्षेत्रों  का  विकास  किया  जाना  चाहिये  ।  नहीं  कि  यह  काम  कब  पुरा  होगा  में

 वहां  यातायात  तथा  के  साधन  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  क्षेत्र
 के

 बढ़ा  दिये  जाने  चाहिये  ।  जहां  तक  मेरे

 aa  का  सम्बन्ध  वहां  चाय  उद्योग  इस  सड़क  का  निर्माण  ्  शीघ्र  पूरा

 की  स्थिति  कुछ  सुधर  गई  है  लेकिन  होना  चाहिये  ।  इस  समय

 चाय  बागानों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  करार  तथा  लुगाई  पहाड़ियों  को  दिलाने

 के  साथ  मिलाने  के  लिए  कोई  सड़क की  स्थिति  खराब है  ।  इस  समय  २०,०००

 ऐसे  कमकर  बेकार  में  सरकार  नहीं  ।  इन  स्थानों  को  एक  दूसरे  के  साथ

 से  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  उन  की  मिलाने
 के  लिए  शीघ्र ही  एक  सड़क

 सहायता  की  जानी  चाहिये  ।  सरकार  बनाई  जानी  चाहिये  ।  जहां  तक

 ने  वहां  चाय  उद्योग  के  संकट  का  निवारण  गंज  का  सम्बन्ध  यह  एक  बड़ा  भारी

 व्यापार केन्द्र  बन  रहा  है  |  यहां एक करने  के  लिए  जो  कार्यवाही  की  है  में  उसके

 लिए  उनका  आभारी हूं  ।  में  चाय
 बोर्ड

 की
 कलकत्ता  से  स्पिनरों  द्वारा  माल  लाया

 स्थापना का  स्वागत  करता  हूं  परन्तु  इस  जाता है
 तथा  दूसरी  अ्रोर  त्रिपुरा

 के  साथ  ही  में  सुझाव  देना  चाहता  हूं  तथा  लदाई  पर्वतों  का  माल  स्पिनरों

 कि  वहां  टोकाई  प्रयोग  केन्द्र  की  लाइनों  द्वारा  कलकत्ता  भेजा  जाता  है
 ।

 पहली
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 [att  ato

 सीमावर्ती  भारतीय  चौकी  तो  करीमगंज  में
 बजट  पर  हुई  साधारण  चर्चा  का

 ही स्थित है  ।  वहां  के  व्यापारियों  को
 उत्तर  देते  हुए  माननीय  मंत्री  ने  मेरे

 यह  शिकायत है  fe  स्टीमर के  चलने  द्वारा  उठाए  गये  कछ  प्रश्नों  के  सम्बन्ध

 तथा  ठहरने  आदि  से  वहां  भूमि  का  कटाव  में  कहा  कि  उनका  उत्तर  तत्काल  ही

 होता  रहता  है  जबकि  नदी  का  दूसरा  नहीं  दिया  जा  सकता है  वह  बाद

 तट  जोकि  पाकिस्तानी  क्षेत्र  है  मिट्टी  सेਂ  में  सविस्तार  उत्तर  दे  देंगे  ।  में

 भरा  जा  रहा  है  ।  इस  स्थान  के  सामरिक  कई  सप्ताह  तक  प्रतीक्षा करता

 महत्व को  दृष्टि  में  रखते  हुएं  स्टीमर  स्टेशन  किन्तु  मुझे  आज  तक  उन  प्रश्नों  का  उत्तर

 किसी  अर  स्थान  पर  जाना
 नहीं  मिला  है  ।  माननीय  मंत्री  का  यहं

 चाहिये  ।  रवैया  सराहनीय  नही ंहै
 ।  उनका  रया

 कछ  अजीब  सा  हो  रहा  है
 ।

 डा०  लंका  सुन्दरम  ( farrrartetz )  :

 यह  एक  आइचयेवत  बात  है  कि
 माननीय  मंत्री ने  ११  १९५२

 टेलको  कम्पनी  जोकि  इंजन  बनाने  का
 को  सदनਂ में  यह

 आश्वासन  feat  था

 करती थी  नब  एक  जर्मन फर्म  के  सहयोग  fe  ag  सार्वजनिक  निगमों  पर  संसदीय

 से  दूसरी  कम्पनियों  को  मैदान से  हटा  नियंत्रण  रखने  के  सम्बन्ध  में  एक

 कर  मोटर  गाडियां  आदि  बनाने  का  कामਂ
 विद्वेष  विधेयक  प्रस्तुत  करेंगे  समवाय

 शुरू  करन  लगी  है
 ।  यह  एक

 आकर्षक
 विधि  में  कोई  संशोधन  करेंगे  ।  गत

 विषय  है  जिसकी  जांच  की  जा  सकती  है  ।
 वार को  भी  मे ंने  उन  का ध्यान इस  ओर

 यहां  में  अपनी  टिप्पणी  वित्त
 दिलाया  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  अब

 विधेयक
 तक  ही

 सीमित  रखता  हूं  ।
 जब  समवाय  विधेयक  पर  चर्चा  होने  वाली

 क्या  मंत्री  जी  दिये  गये  आश्वासन  के

 हम  इस  समय  उस  वित्तਂ

 अनुसार  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत
 विधेयक  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहे  हें  जोकि

 करेंगे  अथवा  एक  विधेयक  प्रस्तुत
 २७  फरवरी को  मंत्री  जी  ने  प्रस्तुत  किया

 करेंग े।
 था  ।  उन्होंने  २२  मैच  को  उस  में  कछ

 फेर  बदल  किये  तथा  कल  फिर  कुछ  झ्र
 गत  अवसर  पर  में  ने  बजट  में  दिये

 संशोधन  किये  |  यह  एक  अच्छी  बात  है
 गए  कुछ  आंकड़े  तथा  विवरण  पद  करते

 कि  उन्हें  जनमत
 के

 सामने  झुकना  पढ़ा  है
 हुए  कहा  था  कि  मुझे  उन्हें  समझने  में

 परन्तु  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वित्त
 कठिनाई  त्र  रही  आज  योजना  की

 व्यवस्था  उनकेਂ  काबू  से  बाहर  निकल  गई  कार्य प्रगति  के  सम्बन्ध  में  एक  नई  रिपोर्टे

 यदि  उन्हें  इस  में  कुछ  संशोधन  करने  थे  तो
 परिचा्ति की गई है की  गई  है  ।  उसके  बारे  में

 वह  कुछ  समय  शौर  Sat  कर  द्वितीय  अवस्था

 फर  ऐसा कर  सकते थे  ।  इन  परिवर्तनों के

 भी  मुझे  यह  कठिनाई  पेश  भा  रही  है  ।

 में  माननीय  मंत्री  से  इस  सिलसिले  में

 परिणामस्वरूप  कुछ  संशोधन  जिनकी  सुचना
 कछ  प्रश्न  ISAT  चाहता  हुं  ।

 दी  गई  हू  तथा  जो  see  पर  दिए

 विवरण  संख्या  २३  के  सम्बन्ध  में  मुझे गए  बेकार हो  गए  हें  ।  यह  निस्संदेह

 एक  विचित्र  बात  है  ।  कुछ  कठिनाई  ह  ।  अनुमान  यह  लगाया
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 गया  है  कि  देशीय  साधनों से  योजना  की  गणेश  feat  हें  उसका  परिणाम

 कालावधि  में  १,२५८  करोड़  रुपया  प्राप्त  जनक  रहा  ह  ।  में  निवेदन  करना

 जायगा  ।  परन्तु  विवरण  में  अब  चाहता हूं  कि  उधार  लेने  के  सम्बन्ध

 में  सरकार  की  नीति  का कहा  गया  ह  कि  केवल  १,१२३  रुपये  प्राप्त  होने  अच्छी  तरह

 का  अनुमान  हैं  ।  इस  तरह  से  मूल
 परीक्षण  किया  जाना  चाहिये ।  राज्यों

 प्राक्कलन में  १३५  करोड़  रुपये  कमी  के  सम्बन्ध  में  उधार  प्राप्त  होने  का  नया

 हो  जाती  है  ।  जहां  तक  चालू  राजस्व  प्राक्कलनਂ  १३१  करोड़  wa  का
 है

 का
 सम्बन्ध  है  वेतनमान  आंकडों  के  अनुसार

 जबकि  मूल  प्राक्कलन  केवल  ७९  करोड़

 रुपये  का  था  ।  में  समझता  हूं  कि  ५२ यह  ५४२  करोड़  रुपया  प्राप्त  होगा  जब

 कि  मूल  प्राक्कलन  के  अनुसार  यह  GES  करोड  रुपय  कीਂ  यह  वृद्धि  क च्  असाधारण

 करोड़  रुपये  था  ।  इस  तरह  से  यहां  भी
 सी

 २६  करोड़  रुपये  की  कमी  हो  जाती है  ।

 राज्य  सरकारों  की  स्थिति  श्र  भी  डिपाजिट ों  तथा  निधियों  के  सम्बन्ध

 अस्पष्ट है  ।  उन  में  से  अधिकांश  घाटे  में  प्राक् कलित  राशि  में  १०१  करोड़

 पर  चल  रही  हें  ।  हो  सकता  हे  कि  रुपये  की  कभी  हुई  है  ।  इन  को

 केन्द्र  के  सम्बन्घ  में  स्थिति  कुछ  ध्यान  में  रखते  हुए  में  मंत्री  जी  से

 जनक हो  परन्तु  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  का  एक  स्पष्ट  चित्र  चाहता  हूं  ।

 ऐसी  बात  नहीं  है  ।  प्राक्कलन

 के  अनुसार  राज्यों  से  ४०८  करोड़  रुपये
 विदेशी  सहायता  में  भी  २९०  करोड़

 प्राप्त  होने
 की  आशा  थी  परन्तु  ताजे

 रुपये  at  कमी  दिखाई  गई  हें  ।  में  जानना

 विवरण के  अनुसार  अब  केवल  ३२५
 चाहता  हूं  कि  गेहूं  के  विक्रय  से  जो  धन

 करोड़  रुपये  प्राप्त  होने  आशा है  ।  उपलब्ध  होगा  क्या  उसे  विदेशी  ऋण  के

 इस  तरह  से  यहां  भी  ८३  करोड़  रुपये
 रूप  में  दिखाया  जायगा  तथा  यदि  दिखाया

 की  कमी  हो  जाती  है  ।
 जायगा  तो  किस  are  के  अंतगर्त  ।

 रेलवे  आय से  .११७  करोड़  रुपया
 गत  वर्ष  माननीय  मंत्री  ने  बताया

 प्राप्त  किया  जायगा  ।  जबकि मूल  प्राक्कलन
 कि  केन्द्र  नें  २५०  करोड़  रुपया  उपलब्ध

 के  अनुसार  Yoo  करोड़  रुपये  प्राप्त

 किया है
 जबकि  इसे  ७२६  करोड़  रुपया

 था  ।  यहां  भी  ५३  करोड़  रुपये
 उपलब्ध  करना  इसी  तरह  से  राज्यों

 की  कमी  होती  है  ।

 ने  ५३२  करोड़  रुपये  में  से  केवल  १०१

 उधार  के  सम्बन्ध  में  आंकडा  करोड  रुपया  उपलब्ध  किया  था  ।  अर्थात

 प्राक् कलित  आंकडे  से  ३८  करोड़  रुपये  पहले दो  वर्षों  में
 केवल  २५३  करोड

 अधिक  दिखाया  गया  ।  छोटी बचत  से  साया  उपलब्ध  गयां  था  जबकि

 २७०  करोड़  प्राप्त  हुआ  है  ।  अर्थात  प्राक्कलन  १२५८  करोड़  रुपये  का  था  ॥

 फिर  उस  समय  यह  कहा  गया  कि  ale
 जहां  तक  उधार  का  सम्बन्ध  है  प्राक् कलित

 राशि  में
 ४५

 करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई  वर्षों  अर्थात  पिछले  वर्ष  तथा

 है  ।  मुझे  प्रसन्नता है  कि  माननीय  मंत्री
 अगले af  ६००  करोड़  रुपया  उपलब्ध

 ने  कल  ही  जिस  राष्ट्रीय ऋण
 का  श्री  किया

 जायगा  ।  दूसरे  शब्दों  में  कुछ
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 लंका  सुन्दरम्‌ |
 |

 ९५३  स्प या  उपलब्ध  होगा
 उकसाना  बहुत  बुरा  है

 ।
 हमारा  देश

 वर्षों  की  गुलामी  के  बाद  स्वतंत्र  हुमा  है
 वर्तमान  '  विवरण  में  उन्होंने  कहा  है  कि

 और  इस  तरह  की  बातों  से  हम  अपने
 पांच  वर्षों  में  यह  FLRz  करोड  रुपया

 होगा  अर्थात  सामान्य  बजट  साधनों  के
 देश  के  हित  में  बहुत  बुरा  कर

 हमारे  यहां  ३६  करोड़  लोग  रहते  हें  श्र अलावा  १८०  करोड  और  उपलब्ध  होगा

 हमें  प्रसन्नता
 होगी  यदि

 माननीय  मंत्री
 हज़ारों वर्षों  से  हम  लोग  परतंत्र  रहे

 हूं  ।  दादियों से  हमारे  यहां  के  लाखों
 हमें  सकेंगे  कि  यह  वृद्धि  कैसे

 निवासी  गरीबी की  हालत  में  दिन  काटते रह सम्भव है

 मुझे  आदा  है  कि  मंत्री  जी  हमारी
 तो  क्या  श्राप  समझते  हें  कि  इतनी

 बड़ी  समस्यायें  दो  या  तीन  वर्ष  के
 इन  शंकाओं  का  समाधान  करेंगे  |  बजट

 ~
 विवरण  समझने  में  प्रायः  कठिनाई  पेश

 अन्दर  सुलझ  सकती हें
 ?  यह  एक  बहुत

 बड़ा  काम  है  जिसको  पुरा  करने  के  लिये
 भाती  हूँ

 ।
 आशा  है  कि  वह  इस  बात

 की  भ्रांत  भी  ध्यान  देंगे  कि  आंकडा  हमें  बहुत  समय  जब  तक  हम

 संकलन  में  कोई  जल्दबाज़ी  न  हो  तथा
 सच्चे  देशभक्तों के  रूप  में  कार्य  नहीं

 हम  अपने  उद्दीपक  में  सफल  नहीं विवरण  में  परस्पर  विरोधी  बातें  न  जाये
 हो  सकत े।

 श्री  टी०  एन०  fag

 मेंने  माननीय  सदस्यों  के  कल  आज  हमारे  सामने  घरेलू  उद्योगों  की

 इस  समस्या  हैं  ।  घरेलू  उद्योग  दिन  पर  दिन
 के  औरਂ  आज  के  भाषण

 संबंध  में  साम्यवादी  दल  के  उपनेता  ने  खत्म  होते  जा  रहे  हें  और  इन  पर  निसार

 जो  बातें  यहां  कहीं  उन  को  मेंने  बहुत
 करने  वाले  हज़ारों  और  लाखों  लोग

 ध्यान  से  और  मुझे  बड़ा  अजीब  कठिनाई  का  सामना  कर  रहे  हें  ।  हम

 सा
 लगा  क्योंकि

 उनके  भाषण  में  बहुत
 लोग  बड़ीਂ  बडीं  सिलों  कीਂ  ओर  ज्यादा

 सी  बेमेल  बातें  थी  ।  इस  दल  के  कुछ  सदस्यों  ध्यान  देते  हें  और  छोटे  पे  माने

 की
 नीति  जनता  के  एक  at  के  खिलाफ  के  उद्योगों  की  चिन्ता  नहीं  करते  ;  उनके

 दूसरे  वर्ग  को  भड़काना  रही  है  कभी  प्रति  सहानुभूति  रखने  वाला  यहां  कोई

 नहीं  हैं  ।  हम  बड़े  उद्योगों  को  रक्षण  देते वे  भारतीय  पूंजीपतियों  का  समान  करते

 हूं  तो  कर्मचारियों  और  सरकार  को  नीचा  रहे  हें  ।  और  इसके  उन्हें

 गिरा  देते  हैं  कौर  फिर  कर्मचारियों  आर्थिक  सहायता  तथा  अन्य  रियायतें  भी

 के  एक  वर्ग  को  ऊंचा  उठाते  हें  atk  दी  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 उनका  समथेन  करने  लगते  ।  क्टर  वजह  है  जो  हम  घरेलू  उद्योगों  को  रक्षण

 उद्योगों  के  मुकाबले  में  वे  बड़े  पैमाने केਂ  ही  नहीं  बल्कि  एकाधिकार  तक  क्यों  नं

 दे  दें  । उद्योगों  पर  ज्यादा  ज़ोर  देते  और  उपभोक्ताओं  को  कुछ

 इस  तरह  कभी  कछ  कहते  हें  परौ  कभी  ज्यादा  मूल्य  देना  पड़े  क्या  हज

 जिसके  परिणाम  स्वरूप  बड़ी  गडबड़  लाखों  और  करोड़ों लोगों  की  भलाई  के

 स्थिति हो  जाती  है
 ।

 में  समझता  हूं  कि
 लिये  उन्हें  इतना  करना  चाहिये  ।  परन्तु

 जनता के  दो  वर्गों
 में

 द्वेष  की
 भावना  हम  बडे  बडे  पू  जी पतियों  की  ज़ब  a  क्यों

 a
 उत्पन्न  करना  या  उन्हें  एक  दूसरे के  खिलाफ  भरे जा  रहे  हें  ?  क्या  यह  संच  नहीं
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 हे  कि  यह  रुपया  चोरबाजार
 @  उससे  निम्न  मध्य  वग  तथा  मध्य  वर्ग  के

 शर  विलास-वस्तुप्नों  के  लिये  काम  में  लोगों  को  बहुत  फ़ायदा  हो  जायेगा  ;  में

 लोया  जाता  रहा हैं  ?  एक  ओर  ये  लोग  उनकी  इस  बात  से  असहमत  हूं  वास्तव

 आमोद-प्रमोद  का  जीवन  व्यतीत  कर  रह
 मुझे  तो  तब  संतोष  get  जब  अधिक

 हूं  शौर  दूसरी  ओर  उनके  पड़ौस  में
 आय  वालों  के  प्रति वह  ae  कठिन  से

 लोग  भूख  से  तड़प  तडप  कर  मर  रहे  है ं।
 काम  लेते  और  बड़े  बड़े  करोड़पतियों  की

 ऐसी  हालत  कब  तक  चल  सकती  हु
 ?

 भामदनी  मे  से  और  ज्यादा  बड़ा  भाग  कर

 इसको  हमें  खत्म  करना  होगा  और  के  रूप  में  age  बजाय  इसके कि
 इसके  लिये  हमें  कुछ  उपाय  करने  ही  थोड़ी  भराय  लोगों  से  बिक्री-कर

 होंगे  ।  हमें  fazaiy  पहनावे  को  छोडना  आदि  करों  को  वसूल  किया  जाए  और  उन

 होगा  और  विदेशी  माल  का  प्रयोग  कम  पर  खर्च  बोझ  लाद  दिया  हम

 करना  होगा  ।  हमें  कटोर-उद्योगों  के  लय
 बड़े  बड़े  पैसों  वालों  से कर  क्यों न  लें

 कुछ  क्षेत्र  रक्षित  करने
 चाहियें

 जिसमें  उनका  श्र  उनकी  बढ़ती  हुई  आमदनी  पर  कयों  नः

 एकाधिकार  हो  ।  जबਂ  छोटे  किसानों
 कर  लगाये ं?

 और  छोटे  छोटे  जमीदारों  तक  ने  अपनी

 सम्पत्ति  संबंध  में  अधिकारों का  त्याग
 में  एक  बात  सामुदायिक  परियोजनाओं

 कर  दिया  ह  तो  फिर  थोड़े  से  लोगों  तथा  अन्य  योजनाओं  के  बारे  में  कहूंगा  ।
 को  क्यों  धन  रोशि  इक्ट्ठी  करने

 दो  जाय ?

 व्यक्तिगत  रूप  मुझे  बाहर  के  देशों  से

 सहायता  मांगना  पसन्द  नहीं हूँ
 to  विदेशी

 इसी  कारण  मे  उत्पादन  शुल्क  का  सहायता  पर  निर्भर  करने की  प्रवृत्ति  को

 स्वागत  करता  हूं  ।  परन्तु  यह  नहीं  जहां  तक  संभव  हो  दबाया  जाना  चाहिए  ।

 जानता  कि  साबुन  में  ५०  या  १५०  टन  इन  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  हम

 विदेशी  विशेषज्ञों  बहुत  ज्यादा  निरभर साबुन  की  जो  छुट  दी  गई  उसे  लीवर

 टाटा  अर  स्वास्तिक  जेसी  बड़ी  करते  ह्  वास्तव  में  ये  लोग  पुस्तकों  का

 बड़ी  कम्पनियों  के  भी  क्यों  लागू  ज्ञान तो  काफ़ी  रखते  हैं  परन्तु  जहां  तक

 किया  गया  है  ।  जब  जूते  र  अन्य  उस  ज्ञान को  व्यावहारिक रूप  देने  का  प्रदान

 aa  के  लिये  फैक्टरी  में  लगे  कम  चोरियों  वे  इतने  योग्य  नहीं  होते  ।  हमारे  यहां

 की  संख्या  को  आधार  माना  गया  है  तो  के  लोग  हमारे  देश  के  बारे  में  ज्यादा  ज्ञान

 फिर  वही  बात  साबुन  के  मामले  में  क्यों  रखते  हैं
 ;

 इसलिए  हमें  चाहिए  कि  हम

 नहीं  रखी  गई  हैे
 ?  में  वित्त  मंत्री  विदेशी  विशेषज्ञों  के  चक्कर  में  न  पड  कर  भ्र  पने

 से  इस  विषय  पर  ध्यान  देने के  लिये  यहां  के  लोगों  को  सेवाओं  का  लाभ  उठायें  ।

 में  मानता  हूं  कि  ag  एक  छोटी  विदेशी  सहायता  लेने  के  साथ  साथ  हमें

 सी  बात  परन्तु  फिर  भी  यह  नीति  बहुत  सी  बातें  और  मानी  पड़ती  जो

 का  प्रदान है  और  हमें  यह  स्पष्ट कर  देना  आधिक  दृष्टि  से  हमारे  लिए  लाभप्रद

 चाहिए  कि  हम  निश्चय  ही  कटार-उद्योगों  नहीं  ।  हमारी  से  बड़ी  सम्पत्ति

 को  प्रोत्साहन  देंगे  हमारे  देश  के  ३६  करोड  व्यक्तियों
 की

 वित्त  मंत्री  ने  करारोपण  नीति  के  संबंध  शक्ति  है  और  हमें  इसी  शक्ति  at.  लाभ

 में  यह  कहा  कि  आयकर  में  जो  छूट  दी  गई  उठाना  चाहिए  ।  में  यह  देखना  चाहता हूं
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 टी  ०  एन  ०
 fag]

 fe  हमारे  हर  गांव में  कोई न  कोई
 जज वाड़े  परगना व

 उद्योग  जिसमें  गांव  के  लोग  काम  कर  हजारी बारा )  उपाध्यक्ष  कल  इस

 सकें  ate  सुख  से  जीवन-निर्वाह कर  सकें  ।  बहस  को  आरम्भ करते  हुए  विरोधी  दल

 के  उपनेता  महोदय
 ने  मान भूमि के  ड्रामे सेਂ

 राष्ट्रीय ऋण  के  संबंध में  में  वित्त

 मंत्री  को
 यह  सुझाव देना  चाहता हूं  कि

 शुरू  किया  ।  लेकिन  कोई  भी  ड्रामा  बिना

 गाने  के  रोचक  नहीं  होता  इसलिए
 इसमें  रुपया  लगाने  के  लिए  और  ज्यादा

 मुनि-इस  गान  उस  में  जोड़  यद्यपि

 सुविधाएं  दी  जायें  ;  इसे  केवल  ख़ज़ानों

 और  frag  बैंक तक  ही  सीमित  न  wa  उसमें  कुछ  बातें  ऐसी  थीं  जो  कि  उचित

 रूप  से  इस  हाउस  में  डिस्कस  नहीं
 की

 आप  चाहत ेहें  कि  साधारण  व्यक्ति  भी

 जा  सकती  थीं  लेकिन  वह  अपने  ड्रामे
 को

 इसमें पांच  या  दस  रुपये  लगा  कर  हिस्सा

 तो  इसके  लिए  आपको  कुछ  व्यवस्था  रोचक  बनाने  के  लिए  उसमें  उस  गीत

 को  ले  आये  ।  तुसु  सांग  के
 नाम

 कंपनी  चाहिए  |

 पर  जो  बात  यहां  प्रचारित की  जा  रही

 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :
 में  आपको  है  वह  भ्रमपूर्ण है  ।  तु  सांग  एक

 बता  दू  कि  इस  समय  न्यूनतम  अंशदान  गीत  हू  और  उस  सांग  आड़  में

 सरकार  सरकारी  कर्मचारियों  को
 १००  रुपये है  |

 और  जजों  तक  को  गाली  देने  चेष्टा

 माननीय  सदस्य  :  आपको  इसे
 की  गई  है

 ।
 इस  का  न्याय्य  रूप  से  वहीं

 कम  करना  होगा  |  वर्ग  समर्थन  कर  सकते  हे  जो  ग्वेन  सरकार

 के  निश्चित  रूप  को  नष्ट  करने  के  लिए

 श्री  पी०  डी०  देशमुख  :  इसे  ५०  या
 इस  तरह  का  प्रचार करने  का  प्रयास  करते

 दस  रुपये नहीं  किया  परन्तु
 ~

 यदि  कोई  व्यक्ति  इसमें  हिस्सा  लेने  में
 रहते  मेरे  पास  पुसू  सांग

 की

 किताब  यदि  कोई  भाई  इसका  प्रमाण
 असमर्थ  है  तो  वह  राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण-पत्र

 चाहें  तो  में  उसमें  से  कुछ  भाग  उद्धृत
 खरीद  सकता  हूँ  जो  ख़ज़ानों  को  छोड़ कर

 भौर सब  जगह  मिल  सकते  हैं
 कर  के  उसको  सुना  दूंगा  ।  बात  यह  हे

 कि  बाउंडरी  कमिशन  की  नियुक्ति  के  बाद

 थ्री  टो०  एन०  fag:  में  जानता हूं  इस  तरह  का  प्रचार  शुरू  हुआ  हूँ
 ।

 कि  वे  राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण-पत्र  ले  सकते  मुझे  कोई  विरोध  नहीं  कोई  प्रचार

 वास्तव  में
 मेरे  कहने  का  मतलब  यह  हू  हर  प्रदेश

 अपने  अपने
 मत

 को

 कि
 बहुत  से  लोग  ऐसे  हैं  जो  इस  च्य्ण+  बाउंडरी  कमिशन  के  आगे  रखने  के  लिए

 योजना  में  भाग  लेने  की  इच्छा  तो  रखते  हैं  स्वतन्त्र  मुझे  इसमें  भी  कोई
 आपत्ति

 परन्तु  पेसे  के  अभाव  से  ले  नहीं  सकते
 ।  नहीं  कि  बंगाल  सरकार  और  बिहार

 में  चाहता हूं  कि
 उनकी

 इस  इच्छा  सरकार  जहां  कि  दोनों  जगह
 कांग्रेसी

 उनकी  इस  मनोवृत्ति  का  किसी व
 मंत्रीमंडल  आपस  में  बैठकर  इस  प्रशन

 किसी  प्रकार  से  लाभ  उठाया  जाये  ।  में  का  निर्णय  कर  लें
 ।

 लेकिन  इस  प्रकार  से

 वित्त  मंत्री  जी  से  इस  पर  विचार  करने  प्रचार  करना  जेसा  कि
 किया  जा  रहा  है

 इससे  देश  dar  इसलिए  में के  लिए



 ३६३७  वित्त  विधेयक  २०  अप्रैल  १९५४  वित्त  विधेयक  २६३८

 इसका  विरोध  करता  हूं  ।  में  समझता  अपने  नियुक्ति  की  वंचना  नहीं  करते

 वह  मीठी  बातों  से  धोका  नहीं  देना  चाहते हूं  कि  इस  प्रकार  की  भ्रमपूर्ण  बातों

 को  स्पष्ट  कर  देना  हाउस  के  हैं  और  वे  तो  यहां  तक  कहते  है

 प्रति  मेरा  गतंव्य  है  ।  मेरे  पास

 कागज़ात  भी  मौजूद  हें  जिनसे  में  यह

 न  विद्या  तस्य  मनो न  हि  प्रिय  ।

 प्रवक्‍्तू मिच्छन्ति  मूषा
 प्रमाणित

 कर  सकता  हूं  कि  पुसू  सांग  मेले

 में  गाने  के  लिए  नहीं  ले  जाया  गया  जहां  हीरामणि  को  झूठ  बोलकर  उन्हें  वह

 करता  में  नहीं  भुलाना  इसलिए कि  इस  लोक  गीत  से  लोगों का  मनोरंजन

 लेकिन  इस  गान  का  जुलूस  लेकर  में  श्री  मुखर्जी  के  वक्तव्य के  ढंग  का  विरोध

 कचहरी और  थाने  गए  जहां  प्रासेशन ले  कर  रहा  हूं  और  मं  कोई  चाटुकारिता  की

 जाने
 के  लिए  लाइसेंस  भी  नहीं  बात  नहीं  करना  इसलिए  में  कुछ

 लिया  गया
 जब

 इस  कम्यूनिस्ट वर्ग  ऐसी  बातें
 भी

 रखू
 गा  जो

 जनता  की  राय

 द्वारा  इसकी  पुष्टि  होती  है  तो  मुझे  कोई  और  रुचि  के  मुताबिक  हें  और  मेरी  समझ

 आपत्ति  भी  नहीं  जंचती  क्योंकि  मं  जानता  में उन  बातों  का  जानना  हमारे  अर्थ  मंत्री

 महोदय  के  लिए  नितान्त  आवश्यक  है  ।  में

 जानता हूं  कि  हमारे  अथ  मंत्री  महोदय
 न  वित्त  याय  गुणप्रकर्षਂ  संस्कृत  के  बहुत  हिमायती  हें  और  ये

 सत
 सदा  नीति नाम  चित्र  ।  समय २  पर  हमें  उपदेश  दिया  करते हें  :

 यथा  afer  लब्धि
 पुष्पं  पुष्प॑  विचिन्तित  मू लच्छे दं  न  ara

 मेहता  परित्याज्य  विपत्ति  Tar  ॥
 मालाकार  इवारामे  न  चांगारका  वत

 यह  लाल  पसन्द  वाले  हैं  ।  इनको  सादी

 पुष्प  से  रस  लेना  मधु  कसे  संग्रह
 चीज़  पसन्द  नहीं  आती  ।  इनको  सादी

 करना  मुझे  डर  हू  कि  कहीं  ऐसा
 बातों  से  चिढ़  हो  जाती  है  ।  इनको  सादी

 टोपी  पसन्द  नहीं  आती  ।  इसलिए  यह  लाल
 नहों  कि  फलवान  पुष्पको  तोडने  से  न

 तो  पुष्प  ही  रहे  और  न  फल  ही
 पसन्द  वाले  गजमुक्ता  को  छोड़  कर  गूंजा

 और  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  आप  कच्चे  फल को  ही  पसन्द  करते  ह  |  उनकी  इस  प्रकार

 की  पसन्द  के  लिए  हमें  क्या  आपत्ति  हो
 को  तोड  दें  तो  फिर  उस  फल  से  नਂ  बीज

 सकती  ह  ।  वह  अपनी  पसन्द  से  चलें  और
 होगा न  अच्छा  रस  ही  होगा ।  हमारे  अथ

 मंत्री  महोदय  को  संस्कृत  नीति  सम्बन्धी

 हम  अपनी  पसन्द  से  यह

 बातें
 में

 अपने  मंत्री  महोदय की  खुशामद  के
 पूरा  ज्ञान हे  और  उन्हें  चाहिए कि  टैक्स

 लिए  नहीं  कहता ।  में  तो  किरात देश  का
 उनसे  ही  वसूलना  चाहिए  जिनके पास  पसे

 उन  से  ही  टेक्स  वसूल  करने  की  नीति  उचित
 रहने  वाला  हूं  और  किरात  की  नीति  से  ही

 है  और  होना  यह  चाहिए  कि  जिनके  पास  पैसा

 अपनी  बात  को  कहता  हूं  ।

 नहीं  है  उन  पर  उसको  aa  किया  जाना

 उन्हें  वसूलते  और  खत् वें  करते
 वहां  यह  कहा  गया  है

 समय इस  नीति  को  बताने  चाहिये  ।

 क्रियासु  qatar
 !

 चारुचक्षुषां  में  प्राकार  वहां  की  बात  बतला  रहा

 न  qatar  प्रभवोज्नुजीविभि  ।
 जहां

 से
 मेरा  खुद

 का
 सम्बन्ध  है

 ।  बद्ध
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 जज वाड़े  ]

 दिन  पहले  लोकल  फाइनेंस  इनक्वायरी
 कहा  कि  लोकल  बॉडीज़  इनक्वायरी

 कमेटी  ara  हुई  थी  और  जब
 कमेटी  के  फैसले  के  बाद  इस  पर  विचार

 यदि  कमेटी  होती  है  तो  उन  बहुत

 सा  ad  किया  जाता  शर  लोगों  की

 किया  फिर  कहा  गया  कि  टेक्सेशन

 इनक्वायरी  कमेटी  के  फ़ैसले  के  बाद  होगी  |

 ग्रा दाएं  बढ़  जाती  हैं  ।  में  अपन  प्रान्त  में

 जिस  जगह  की  म्यूनिसिपैलिटी  का  चेयरमेन
 मुझे  तो  ऐसा  लगता  है  कि  साधारण  लोगों

 की  आवाज़  हमारे  मंत्री  महोदय  के  कानों

 था  धाम
 उसने  भी

 तक  नहीं  उन  का  ख्याल  कम

 टर्मिनल  टैक्स  के  बारे  में  एक  aaa

 में  ने  रेलवे  मिनिस्टर
 किया  जाता है  ।  में  अथ  मंत्री  महोदय

 qa  दिया
 ५ १९ ७  से  अनुरोध  करूंगा  कि  इन  बातों  की  तरफ

 से  रिप्रेज़न्टे  दन  किया  हमारी  प्रान्तीय

 गवर्नमेंट  ने  उसका
 ~

 anda  किया  arr
 ज्यादा ध्यान  दें  ।  यह  क्या  बात  हुई

 fe  वैद्यनाथ  धाम  में  पिलगप्रिमों पर

 हमारे  प्रान्त  के  एम०  पीज़  ने  रेलवे
 टर्मिनल  टैक्स  तो  टैक्सेशनਂ  इनक्वायरी

 स्टर  के  पास  रिप्रेज्न्टेशन  उनके
 कमेटी के  फैसले  तक  बन्द  लेकिन

 अदया  के  अनुसार  फाइनेंस  से  ही  पहल
 आप  ने  आर्डिनेंस  के  द्वारा  इलाहाबाद  में

 मूव  करना  हमने  तदनुसार  फाइनेंस
 कुंभ के  अवसर  पर  टर्मिनल  टैक्स

 को  भी  इस  सम्बन्ध में  मूत्र  किया  लेकिन
 लगा  दिया  ।  मुझे  यह  देखकर

 हमारे  अर्थ  मंत्री  महोदय
 जी  केन्द्रीयकरण

 aa  नीति  पर  जोर  देते  हूं  और  समझते
 बहुत  आइये  हुआ  कि  जब  एक  टैक्सेशन

 के  बारे  में  नियमित  रूप  से  आए  हुए
 2  कि  इसके  द्वारा  हमारे  सब  काम  ठीक

 परचे  पर  विचार  करने  में  तो  आप  को

 हो  तो  में  ot  इस  बात  में
 दिक्कत  पड़ती  लेकिन  अनियमित  रूप

 सहमत  नहीं  हो  हमें  विकेन्द्रीयकरण
 से  आप  दूसरी  जगह  उसको  एक  आर्डिनेंस

 अथ  को  भी  अर्थ  नीति  में  स्थान

 देना  चाहिये  ।  यदि  आप  की  लोकल

 के  द्वारा  लगा  देते  हैं  ।  मेरा  ख्याल है

 ह  कि  हम  लोग  भारत  के  बहुत  ही  पिछड़ी
 बॉडीज़  कठिनाई  में  रहती  हं  और  उनके

 हुई  जगहों  के  रहने  वालें  वहां  के
 पास  उचित  व्यवस्था  की  नहीं  रहती

 रहने  वालों  की  आवाज  सरकार  के  कानों
 उनकी  कठिनाई  बढ़  जाती  हें  at

 तक  कम  पहुंच  पाती  है  कौर  यही  कारण

 इसी  आशय  से  वर्ष  पहलें में  ने

 फाइनेंस  मिनिस्टर  को  आवेदन  पत्र  दिया
 कि  ag  आज  भी  नेगलेक्टेड  पडे

 हुए

 मुझे  पूर्ण  आदा  fe  हमारे  मंत्री
 था  जिस  समय  टेक्सेशन  इनक्वायरी  कमेटी

 महोदय  उन  इलाके  के  लोगों  की  झोर

 नियुक्त  भी  नहीं  हुई  थी  ।
 ध्यान  देंगे  झर  उन  के  मामले पर

 सहानुभूतिपूर्वक  विवार  करेंगे  ।  में

 में ने  उस  समय  उनको  यह  at  बात  ate  भी  कहना  चाहता  हूं
 ।

 में

 ख्वास्ता  दी  लेकिन  इनक्वायरी  कमेटी  केਂ  ने  अभी  आप  के  सामने  जिक्र  किया  कि

 नियुक्त  होने  के  बाद  यह  जवाब  मिला  कि  इस  इस  गवर्नमेंट  की  आवश्यक  पालिसी  ate

 पर  टैक्सेशन  इनक्वायरी  कमेटी  के  फैसले  प्लानिंग  का  शुर ूसे  सम्बन्ध  रहा  है
 AK

 के  बाद  विचार  होगा  |  मुझें तो  आयें  एक  वेलफेयर  स्टेट  में  पिछड़े  लोगों  के

 क्षेत्र  में  काम  करना इस
 पंचवर्षीय  योजना होता  है  यह  सुनकर  fe  पहले  तो  यह
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 का  प्रमुख  अंग  परन्तु  मुझे  दुःख  होता  और  सरकार  ने  उस  भाग  के  लिए  कोई

 है  जब  देखता  हुं  कि  दामोदर  वेली  खास  काम  का  प्रोग्राम  जनता  के  सामने

 प्रोजेक्ट पर  संथाल  परगना  छोटे  नहीं  रक्खा  है
 ?

 में  अर्थ  मंत्री  महोदय

 से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  इन  बातों  पर नागपुर के  इलाके  से  करीब एक  लाख

 एकड़  जमीन  बंगाल  के  लिए  जा  जरा  ध्यान  पिछड़े  लोगों  का

 रही  है  ।  कौर  भी  संथाल  परगने की  कल्याण  होगा  |

 मोर  प्रोजेक्ट  में  वह  जमीन  sat  जा

 रही  हे  जिस  में  पुरे  ५३  गांव
 हें  दिक्षा  की  बडी  दयनीय  अवस्था  वहां

 mitts रूप  सेਂ  98.0  गांव  हैं  और  वहां  पर  एक  लाख  की  आबादी  वाले  क्षेत्र

 पर  ८३००  संथाल  और  अन्य  लोगों  के
 के  लिए  fas  मिडिल  स्कूल  को

 घर  आवाद  हें  और  २१  हजार  की
 व्यवस्था थी  ।  वह  भी  मेरे

 चेयरमेन
 के

 आबादी वहां  at  बसती  २७  हजार  काल  में  जिला  ae  से  किया  गया  था  ।

 एकड़  जमीन  जब  हम  प्रोजेक्ट  के  मातहत  आज  इस  बात  की  बड़ी  आवश्यकता है  कि

 बंगाल  के  लिए  डुबोने  जा  रहे  हें  तो  में  शिक्षा  का  वहां  पर  प्रसार  होना  चाहिये

 पीछा  कि  सरकार  ने  वहां  जो  आदिवासी
 और  वहां  पर  और  अधिक  स्कूलों  के

 बसते  हूं  और  अन्य  लोगों  के  घर  बसे  खौलने  का  इन्तजाम  होना  में  तो

 हुए हूं  उन  के  लिए  आपने  जमीन  कौर
 सुझाव दगा  कि  उनके  लिए  कम्पलसरी

 सेलावी का क्या का  क्या  इंतजाम  किया है  ?  शिक्षा  कीਂ  व्यवस्था  होनी  चाहिये  जबकि

 पिछली  प्लानिंग  के  समय  भी  इन  पिछड़
 ७

 उन  से  भी  पैसा  लिया  जाता  इसलिये

 हुए  भागों के  लिए जो  इन्तजाम  बजट  में
 शिक्षा का  वहां  पर  प्रसार  करना  बहुत

 मंत्री  महोदय  देखकर  बतायें  कि
 जरूरी  है  ।  इसके  वहां का  जो

 उन्होंने  उसमें  से  कितना  पेसा  इन  लोगों
 सवाई  ग्रास  का  उद्योग  है  वह  भी

 की  दशा  सुधारने  के  लिए  अब  तक  लगाया  हो  गया  हैं  ।  आज  उसका
 ?

 चूकि  ऐसे  भागों  में  काम  करने  में
 उत्पादन  काफ़ी  घट  गया  है  ।  आज  हम

 कठिनाई  पेश  आती  है  इसलिए  ऐसे  भागों
 जो  हर  क्षेत्र  में  पिछड़े

 at
 के

 लोगों

 के  काम  का  प्रोग्राम  ass  में  फेंक  दिया
 प्रति  अवहेलना  बताते  देखत  हें  तो  यकीन

 जाता  वहां  के  रहने  वालों  की  आवाज  मानिये  उस  अवहेलना  को  देख  कर  किसी

 उन  के  कानों  तक  नहीं  पहुंच  सकती  और  भी  प्राणी  का  हृदय  व्यथित  हुए  बिना

 इस  लिए  वे  भाग  बिलकुल  areas  छोड़
 नहीं रह  सकता  |  मेंने  इन  पिछड़े हुए

 दिए  जाते हैं  ।  यदि  सरकार  मंशा
 प्रदेशों  के  लोगों  के  सम्बन्ध  में  रक  प्रश्न

 एसे  भागों  अवहेलना  करना  हैं  तो
 भी  किया  और  में  फिर  भी  व्यापार

 म॑  नहीं  समझता  कि  हम  अपने  निर्वाचन

 क्षत्रों  में  जाकर  कें  लोगों  में
 ~  मंत्री  से  आग्रह  करूंगा  कि  इसकी  जानकारी

 पूरी  तरह  से  उन्होंन  आश्वासन

 इस  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  उत्साह  दिया  था  कि  इस  सिवाय  ग्रास  के  काम

 पदा  करें
 ?

 क्या  हम  उनसे  यह  बतलाया  की  जो  हालत हे  में  उसको  बढ़ाने के
 कि  प्लानिंग  में  तुम्हारे  लिए  केवल  यह  सम्बन्ध में  खोज  करूंगा  और  फिर  आप

 आया  है  कि  तुम्हारी  एक  लाख  एकड़  जमीन  को  लकिन  उन्होंने  अभी  तक

 को  बंगाल  की  खातिर  cay  दिया  जायगा  उस  सम्बन्ध में  नहीं  बतलाया  |  इस  बार
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 [at  जज वाड़े

 उसकी
 उत्पत्ति  क्या  हुई  ।  पहले  साढ़े  तीन

 देना  चाहिये
 ।  प्लैनिंग  के

 आधार
 पर

 लाख  मन  उत्पत्ति  साढ़े  तीन  लाख  मन  पिछड़े  वर्ग  की  उन्नति का  जो  विधान

 के  ऊपर  प्रत्येक मन  के  पीछे  पांच  सेर  उस  में  विशेष  रूप  से  उस  को  सैलानी  के

 ज्यादा  तुलता  था  |  लिए  इन्तजाम करना  चाहिये  जिस  से  लोगों

 को  खाने की  कोई  शिकायत न  रहे  ।  में
 मगर  इस  प्रकार  से  सरकारी  हस्तक्षेप

 समझता  हूं  कि  में  ने  अपनी
 स्पष्ट

 से  और  बाहरी  व्यवसायियों  के  द्वारा
 रूप  से  आप  के  सामने  रख  दी  हें  ।

 पिछड़े  वर्ग  को  किसी  तरह  की  हानि

 पहुंचती  हूँ
 तो

 यह
 उचित  att  उपादेय

 नहीं है

 श्री  सारंग धर  दास

 पश्चिम  सब  से  पहले  में  श्री  eto

 लाख  इण्डस्ट्री  के  सम्बन्ध  में  संथाल  एन०  सिंह  की  इस  बात  का  उत्तर  देना

 परगने
 का

 जिक्र
 हुआ  इस  पर

 भी  चाहता  हूं  कि  विरोधी दल  के  सदस्य

 सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिये  ।  हमेशा  wera  करते  रहते  हैं  और

 विदेशों  की  ही  चर्चा  करत  हैं  ।  में  श्री

 स्वास्थ्य
 के  बारे  में

 कया  कहूं  ?
 में

 पानी  do  एन०  सिंह  से  agar  fe  विरोधी

 के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  में  वहां  दल  के  लोग  जैसी जो  बात  होती हैं  वही

 की  हालत  आपसे  क्या  कहूं
 ?  वहां  पर  कहते  वे  सरकारी  दल  के  सदस्यों की

 पीने  लायक  पानी  का  बिलकुल  अभाव
 भांति  सरकार  के  हरेक  अच्छे  और  बुरे

 है  ।  पानी  जो  कि  स्वास्थ्य  मूलाधार  काम  की  प्रशंसा  नहीं  कर  सकते  ।  हमारे

 है  अगर  वही  नहों  होगा  तो  काम  कसे  ्  son  अलग  विचार  और  दृष्टिकोण

 चलेगा ।  में  समझता हूं  कि  सरकार  को
 हें  ।  में  स्वयं  इस  बात  के  विरोध  में  हूं

 इस  पर  भी  विशेष  रूप  से  घ्यान  देना  कि  सरकार के  कार्यों  की  आलोचना  करतें

 चाहिये  ।
 समय  बाहर  के  देशों  की  चर्चा की  जाये  और

 वहां  के  उदाहरण दिये  जायें हरेक  देश
 इस  के  बाद  पत्थर  का  व्यापार  हँ  ।

 पत्थर  का  व्यापार  हमार  यहां  एक  खास
 की  स्थिति  अलग  होती  ह  और  उसी  को

 ध्यान  में  रख  कर  वहां  की  सरकार  की
 रोजगार  लेकिन  उस  पर  भी  प्रतिबंध

 Tea  अथवा  आलोचना  जानी
 हैं  ।  मोकामा  ब्रिज  जो  बन  रहा  उसमें

 संभाल  परगने  का  पत्थर  नहीं लग
 चाहिये  ॥

 सकता  ।  पहले  यह  मनाही  थी  किਂ

 संथाल  परगने  का  मजदूर  भी  नहीं  जायेगा  में  पहले  भी  कह  चुका  हूं  कि

 लेकिन  अब  fas  वहां  का  पत्थर  नहीं  यद्यपि  मेरा  दलਂ  पंचवर्षीय  योजना  कीं

 जा  सकता |  म  नहीं  समझता कि  जिस  प्रशंसा  नहीं  करता  जौर  न  ही  उसका  पुरा

 देवा  में  खाली  पत्थर  पत्थर  तोड़  कर  पुरा  समान  करता  परन्तु मेंने  व्यक्तिगत

 जहां  के  लोग  अपनी  जीविका  चलाते  रूप  में  इसमें  हमेशा  से  पूरा  पुरा  सहयोग

 उस  पर  प्रतिबन्ध  लगा  कर  सरकार  क्यों  दिया  अपने  राज्य  शर  यहां भी

 बाघा  डालती  हूँ  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  मेंने  मंत्रियों  का  ध्यान  विभिन्‍न  परियोजनाओं

 सरकार  को  इन  बातों  पर  जरूर  ध्यान  की  शर  दिलाया  उड़ीसा  की  सरकार
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 को  तौ  पन  यह  चुनौती  भी  दी  थी  कि  के  उत्पादन  के  लिए एक  निश्चित  परिमाण

 इस  बात  को  सिद्ध कर  सकता  हूं  कि  वहां  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  ।

 योजना  एवं  विकास  का  सारा  रुपया  कांग्रेस

 की  शाखायें  खोलने में  और  उसे  मज़बूत

 १९५१-५२  में  इस से  अधिक  उत्पादन

 और  हमारे  मंत्रियों  ने  जोर  ज़ोर  से  यह

 बनाने में  लगाया  जा  |  मने यह  भी  कहना भज  किया  कि  अब  लक्ष्य  से  अधिक

 कहा  था  कि  वहां के  मंत्री  विकास  कार्य  करने  उत्पादन  हुआ  हैं  |  और  अरब  देखिए कि

 के  लिये  बिलकूल  अयोग्य  मेरी  इस  विगत  दो  व  में  क्या  हुआ  है
 ।  चीनी

 चुनौती  का  आज  तक  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  की  wat  पड़  गई  है  ।  विदेशों  से  हमन

 गया है
 जो  चीनी  मांगी

 वह  हमारे  पास  नहीं

 पहुंची ate  कलकत्ता  में
 यह  कहना  गलत  है  कि  हम  लोग  चीनी के  भाव  में  ६  रुपये  प्रति  मन  की

 सरकार  की  हर  एक  बात  की  बनाई  करते
 वृद्धि हुई  इतना  पीते  हुए भी

 घटिया

 हम  लोग  देश  के  निर्माण-कायम में  यथा  संभव
 चीनी  agar  की  जाती  भला  क्यों  ?

 सहयोग  देने  की  इच्छा  रखते  हें  और
 योजना  बनाने  वालों  ने  वास्तविकता को

 इस  लिये  मन  इस  विषय  म  परा  सहयोग
 नहीं  समझा  में  कई  बार  कह  चुका हूं

 परन्तु  मुझे  खेद  कि  मेरा
 कि  उत्तर  भारत  की  अपेक्षा  दक्षिण  भारत

 सहयोग  प्राप्त  नहीं  किया  दो  वर्ष

 पुत्र  मन  यह  कहा  था  कि  इनਂ  योजनाओं पर

 में  चीनी  का  अधिक  sore  हो  सकता

 है  क्योंकि  दक्षिण  भारत
 की  जलवायु  उष्ण

 जो
 पैसा

 लग  रहा है  वह  बेकार  जा  रहा है  कटिबंध की  जलवाय  होने  के  कारण  गन्ने
 के

 और  amt  भी  में  अपने  इन  शब्दों को
 भ्रमित  उत्पादन  के  अनुकुल है  ।  पूंजीपतियों

 दोहराता  हूं  कि  यह  सारा  रुपया  व्यर्थ  जा

 ने  किन्हीं  विशेष  कारणों  से
 उत्तर  भारत

 रहा हू  ।  को  ही  चीनी  उद्योग  का  केन्द्र  लियां

 हमारे  यहां  के  मंत्री  इस  प्रकार की  सरकार  को  चाहिए  कि  दक्षिण  भारत

 वातें  बहुत  करत ेहें  कि  अमुक  कार्य के  गन्ने  कीखेती  करें  और  चीनी  के  कार खान

 लिये  निश्चित  राशि  व्यय  कर  दी  और  उत्तर  भारत  में  भूमि  को

 दिक्षा के  लिये  इतना खच  कर  दिया  गया  अनाज  की  खेती  के  काम  में  इससे

 है  और  अमुक काय  के  इतना
 दोनों ओर  की  कमी  पुरी  हो  जायगी ॥

 परन्तु  क्या  आप  कभी यह  सोचते  हैं  कि  ख़ाली  सचिवालयों  में  बेठ  कर  आंकड़े  बना

 इस  को  ्  करने के  बाद  क्या  कर  आत्मतुष्ट  होने  से  काम  नहीं  चल  सकेगा

 भर  देश  की  समस्याओं  को  हल  नहीं  किया नतीजा  निकला  हमारे  काम  में  कहां  तक

 प्रगति  हुई  हू  हमें  इस  बात  के  जानने  जा  यह  ठीक  है  कि  हमारे  देश  में  कई

 की  ज्यादा  जरूरत  है  कि  जिस  काम  के  बहु प्रयोजनीय  परियोजनाएं  आरम्भ  की  गई

 लिये  जितने  रुपये  का  हमने  अपना  लक्ष्य
 किन्तु  मेरा  विश्वास है

 कि  बहुत सी

 बनाया  है  उसमें  कहां  तक  प्रगति हुई  है  विकास  योजनाएं  बिल्कुल  थोथी  और

 कौर  कितनी  सफलता  मिली  है  ।
 धार  हें  ।  सरकार  को  चाहिए  कि  अच्छे

 जिस  समय  लक्ष्य  की  बात  की जाती  ढंग  से  योजना  बनाये  और  ठीक  दिशा  में

 धन  का  व्यय  करे  ।  इसी  प्रकार मुझे  चीनी  के  उत्पादन  की  बात  याद

 आ  जाती  है  ।  पंचवषींय  योजना  में  चीनी  धन  का  अपव्यय  होता  रहेंगा
 ।
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 श्री  सारंगपुर

 बहुत  समय  से  इस  सदन
 की  यह  इच्छा  की  निर्धन  करोड़ों  जनता  को  ध्यान  से

 उतार
 देते

 श्र
 यह  नहीं  सोचते

 कि  इन रही  है  कि  कुटीर  उद्योगों  को  पुनर्जीवित

 किया  जाय ।  में  पूरी  तरह  से  इस  बात  बेचारों  पर  करों  का  कितना  बोझ

 से  सहमत  किन्तु  में  चाहता  हुं  कि  जा  रहा हे  ।  इसीलिए  में  इसਂ  बजट  को  एक

 हमारी  स्वदेशी  जैसे  आदि  धनिक का  बजट  समझता  हूं  ।  में  सदन को

 की  लागत  कम  होनी  चाहिए  और  उनका  यही  बताना  चाहता  हुं  कि  यह  योजना  सच्चे

 उत्पादन  बढ़ना  चाहिए  |  इस  काम को  अर्थों में  एक  योजना नहीं  कही  सकती ।

 qa  करने  के  लिए  यदि  मशीनें  लगाने  की  सारी  योजनाएं  ेग्द्र  से  बन  कर  जाती  हैं

 आवश्यकता  पड़े  सरकार  कोई  स्वाभाविक  है  कि  ये  स्थानीय

 पत्ति  नहीं  होनी  जापान  की  इश् येक ताओं  को  पुरा  ने  कर  सकें  |  देखिये

 झर  उनके  यहां  भी  एक  सौ  साल  कि  उड़ीसा  स्थित  बालासोर  में  सरकार ने  जो

 से  स्वदेशी  का  प्रचार  हो  रहा  है  किन्तु  इस  परियोजना  चलाई  है  वह  वहां  कौ

 क्षेत्र  में  उन्होंने  मशीनीकरण  की  सहायता  इयकताओं  के  श्रंनुकल  नही ंहे  ।  वहां  लोगों

 से  इतनी  gata  कर  दिखाई  है  ।
 की  स्वोप्रथम  आवश्यकता  यह  है  कि  नदी  पर

 बाँध  बाँधा  जाय  ।  योजनाओं  का  वातावरण

 अब  दस  वर्ष  के  करों  था  उपकरों को  पिछले  एक  ay  से  फैल  रहा  किन्तु

 लीजिए  ।  हमें  सह  कहने  की  आदत  पड़  गई
 अभी  यह  समझ में  नहीं  आया  कि  कहां  से

 है  कि  इस  ay
 का

 बजट  एक  धनिक  का बजट
 ईन

 शुरू  किंया
 जा

 रहा
 कौर  किस

 निमित्त  का  भी  यही  विचार

 है  कि  उक्त  बजट  बनाते  समय  सरकार ने

 धनिक  वर्ग  की  बजट  में  रखा

 ward  |  इन  शब्दो ंके  साथ में  वित्त  मंत्री

 के  इस  विधेयक  का  विरोध
 करता  हूं  ।

 अभी  करारोपण  पुछताछ  आयोग  की  रिपो

 भी  नहीं  आ  पाई  थी  बेचारे  निधन  डा०  हिमाचल  (
 की  आवश्यकताओं  पर  करों  कां

 अनुसूचित  उपाध्यक्ष

 और  बोझ  बढ़  गया  हैँ  |  मंत्री जी  ने  भले ही  ata
 दो  साल  के  बाद  मुझे  भाषण  का

 नकली  रेशम  पर  छट  की  घोषणा  की  हो  किन्तु  समय  मिला  इसलिये  में  भ्रामक

 आदि  पहनावों
 पर  अभी  कोई  भी  छट  अत्यन्त  आभारी  हूं  ।

 नहीं  दी  गई  हैं  ।  स्वास्थ्य के  लिए  पैरों
 मेंने  फाइनेंस  बिल  को  अच्छी  तरह

 का  पहनावा  बहुत  ही  आवश्यक  किन्तु  देखा  है  भर  में  निःसंकोच  कह  सकता  हूं
 अधिकरों  और  अन्य  करों  से  इसको  इतनों

 अधिक  लादा  गया  हे  fe  fata  व्यक्ति
 कि  यह  हमारे  देश  की  आर्थिक  समस्याओं

 के  मकसद  को  पुरा  करता  इसलिये  में  इस

 जूता  खरीद  नहीं  सकते  ।  कितना  ही  अच्छा
 बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 होता  कि  हमारे  कुटीर  उद्योग  वाले  मशीनें

 चला  कर  देश की  श्रावद्यंकेताश्रों को  बड़े  इस  बिल  में  जूतों  पर
 जो

 टैक्स  लगाया

 पैमाने पर  पूरा  कर  ताकि कर  भी  गया  ह  यह  अभिनन्दनीय  कारण  भारते

 कम  देना  पड़ता  कौर  देश  की  शझ्रावस्यकता  at  एक  कृषि  प्रधान  देश  है  और

 भी  पुरी  हो  जाती  ।  जहां हम  एक  कार  और  गरीब  तबका  ज्यादातर  देहाती

 धनिकों  का  ध्यान  रखते  वहां  हम  भारत  चमारों  द्वारा  बनाये  हुए  जूते  पहिनता  है  ।
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 इत्यादि  फैक्टरी  के  मुकाबले  ज़रूरत  में  इस  सम्बन्ध  में  एक  सुझाव

 में  हमारे  चमार  भाइयों  के  जूते  पेश
 करना  चाहता  हूं

 और
 में

 समझता  हूं  कि

 नहीं  टिक  सकते  ।  इस  बिल  से  इसीलिये  सरकार  अगर  चाहे  उस  पर  अमल

 फवटरीज़  के  बने  हुए  जूतों  पर  टेक्स  लगेगा  करके  बड़ी  तादाद  में  रुपया  जमा  कर  सकती

 और  फलस्वरूपਂ  उन  जूतों  की  कीमत  बढ़  हमारे  देश  में  कई  मंदिर  ऐसे  ह  जिन

 जायेगी  और  उस  हालत  में  हाथ  से  बने  के  पास  करोड़ों  रुपये  की  संपत्ति  पड़ी  हुई

 हुए  चमारी  जूते  किसी  हद  तक  उनका
 हू  और  आज  उन  के  महन्त  और  पुजारी

 मुकाबला  कर  सकेंगे  |  मेरा  विश्वास  हैं  लोग  उस  सम्पत्ति  का  दुरुपयोग  कर  रहे

 कि  इस  टेक्स  के  लगाने  से  हमारे  गरीब  जरगर  सरक।र  इन  मंदिरों  की  सम्पत्ति

 चमार  भाइयों  को  रोजी  मिलेगी  और  अमानत  या  कर्ज  समझ  कर  इस  योजना  को

 ग्रामीण  ae  उद्योग  तरक्की  करेगा  |  उन्नति  देने  के  काम  में  लाय  तो  किसी  हद

 तक  हमारी  योजना  पूरी  हो  सकती  है  ।
 इस  बिल  में  खादी  और  हेंडलूम  के

 माननीय  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  में  इस  ओर
 कपड़े  को  संरक्षण  दिया  गया  है  ।  एडिशनल

 आकर्षित  करता  वह  इस  पर  विचार

 एक्साइज  डयूटी  वजह  से  मिल  के
 करें  ।  इन  मंदिरों  के  महन्तों  तथा

 कपड़े  की  कीमत  ज्यादा  होगी  और  खादी
 व्यवस्थापकों  को  देश  को  उन्नत  तथा

 और  हाथ  से  बुना  हुआ  (  हेंडलूम  शक्तिशाली  बनाने  के  जिये  इन  मंदिरों

 कपड़ा  उस  मिल  के  कपड़े  का  किसी  हद

 तक  मुकाबला  कर  सकेगा  |  इससे  गरीब
 की  पूरी  सम्पत्ति  राष्ट्र  की  अमानत  समझ

 कर  या  कर्ज  समझ  कर  सरकार  के  हवाले
 कारीगर  को  रोज़ीਂ  मिलेगी  और  खादी  तथा

 कर  देनी  उन्हें  मंदिर

 हमतुम  का  प्रचार  ज्यादा  होगा  ।
 और  महमूद  गजनी  का  अपनी

 इस  बिल  में  रस्सी  उद्योग  की  तरफ  आंखों  के  सामने  रखना  चाहिये  और  उसे

 पाकिस्तान  कौर
 भी  ध्यान  देना  ज़रूरी  था  ।  काटेज  भूलना नहीं  चाहिये

 अमेरिका  के  हथकंडों  से  सावधान  होकर
 इंडस्ट्रीज़  के  तहत  यह  dar  है  और  ज्यादा

 तर  हरिजनों  की  रोगी  का  यह  एक  धंधा
 य६  बेकार  पड़ी  धनराशि  का  सदुपयोग

 करके  सरकार  को  मौका  देना  चाहिये  ।
 है  ।  नारियल  वगैरा  रा

 मैटीरियल  सप्लाई  करने  का  इन्तजाम  करके  ११  स०  पता

 सरकार  को  तेयार  माल  बाजार  A  फरोख्त
 स्वराज्य  प्राप्ति  के  बाद  जनता  में  जो

 करने  का  प्रबन्ध  करना  साथ  ही  उत्तेजना  और  सहायक  का  अभाव  नज़र
 इन  की  कोआपरेटिव  सोसाइटीज़  कायमਂ

 प्राता  सरकार  को  उस  ATH  ध्यान
 करके  इन  के  कर्ज  देने  की  व्यवस्था  करनी

 देना  निहायत  जरूरी  है  ।  सरकार  का
 चाहिये  ।  टन री  और  कोटेज  इंडस्ट्रीज  की

 ध्यान  इधर  कम  यह  देखकर  साथ
 कोआपरेटिव  सोसाइटी  ज  को  कर्ज  दे  कर

 हना  पड़ता है  ।  जनता  का  सरकार  पर
 सरकार  ने  जो  संरक्षण  प्रदान  किया  उस

 से  हरिजनों  की  रोजी  सवाल  बड़ी  हद

 से  fazaqta  उठता  जा  रहा  इसलिये

 हमें  आज  आधिक  समस्या  का  मुकाबला
 तक हल  हो  जाता  है  |

 करना  पड़  रहा है  ।  मिसाल के  तौर  पर

 अपने  देवा  को  इस  पंचवर्षीय  योजना  में  आप  को  बताऊं  कि  बाजार  में  १२,  १३

 को  सफल  बनाने
 के

 लिये  पैसे की  बहुत  आने  सेर  चीनी  मिलती  थी  झ  वहं
 156  FSD
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 [  डा०  मामले  |

 १  रुपये  सेर  बिक  रही है  और  यह  इस  कारण  भारतीय  ढंग  से  और

 हुआ fe  सरकार  ने  बाजार  भाव  पर  विभिन्‍न  स्टेटों  में  ay  ay  के  अन्तर  कों

 निकाल  देना  चाहिये  ।  सरकार  ने
 जो निगरानी  और  नियंत्रण  नहीं  रखा  ।

 बाज़ी  और  साठ बाज़ी  पर  बंधन  सन  अर  जो  वायदा  किया है  वह

 नहीं  दूसरे  area  मंत्री  ने  ज़ो  आश्वासन  पुरा  करना  चाहिये  कौर  उस  पर  अमल  होना

 चाहिये  | दिया  था  ag  नहीं  किया  ।  उनके

 कहने  के  बावजूद  छिपा  कोटा  बाजार

 में  नहीं  आया  और  पांच  लाख  टन  चीनी
 पंच  साला  योजना  में  जो  लोग

 बाहर से  वक्‍त  पर  नहीं  जिसका
 अंदाज़  किये  गये  हैं  उनको  उचित  स्थान

 नतीजा  यह  द्र  कि  चीनी  की  कीमत  बढ़
 चाहिये  ।  कौर  हरिजन  भाइयों

 गयी  ।  इसी  तरह  पंच  साला  योजना  में
 और  पिछडे  हुए  लोगों  के  फ़ायदे  के

 जो  इलाके  उपेक्षित  हे  उधर  सरकार  का
 योजना  बनानी  चाहिये  ।

 ध्यान  नहीं  गया है है  |  हैदराबाद  स्टेट  के
 जनता  की  भावनाओं  का  आदर  करके

 मराठवाड़ा  इलाके  को  पहली  पंच  वर्षीय
 उनको  उचित  स्थान  देना  चाहिये  ।

 योजना  में  कुछ  भी  नहीं  मिला  ।  इस  इलाके
 मिसाल  के  तौर  पर  हैदराबाद  की

 मगर  बड़ी  योजना  नहीं  की  गयी
 जनता  हैदराबाद  का  विभाजन  चाहती

 तो  न  लेकिन  यहां  पर  छोटी  स्कीमें
 सरकार  को  उसे  पुरा  करना  चाहिये  ।

 लिफ्ट  की  बहुत  seat
 सरकार  को  पंच  साला  योजना  कामयाब

 तरह  से कामयाब  हो  सकती  ह्  जब  हमारे  करने  के  लिये  पैसे  को  ज़रूरत  st

 कृषि  मंत्री  डा०  पंजाब  राव  देशमुख  मर
 अपोज़ीशन  पार्टीज  से  में  निवेदन  करना

 वाड़े  के  दौरे  पर  गये  थे  तो  मने  उन्हें  स्वयं
 चाहता हूं  कि  सरकार  के  पास  कोई

 परभणी  जिले  के  खल्ली मुली  स्थान  पर
 एक  जादू  की  छड़ी  तो  नहीं  कि  घुमा

 गोदावरी  के  किनारे  लिफ्ट  इरीगेशन  स्कीम
 दी  कौर  काम  बन  गया  गैर न  हीं

 के  बारे  में  बताया  और  कहा  था  कि
 हमारी  सरकार  के  पास  अलाउद्दीन  का

 यह  योजना  मराठवाड़े  में  कामयाब  हो  सकती
 चिराग़  जो  पलक  झपकते  काम  पूरा

 है  ।  इस  योजना  के  चलाने  में  wt  कम
 हो  जाय  ।  में  समझता  हं  कि  यह  जो

 और  फायदा  अधिक  टैक्स  and  गये  वह  ठीक  और

 सरकार  का  ध्यान  इसਂ  ओर  जाना  उचित  अन्त  म  में  एक  बार  फिर

 चाहिये  ।
 इस  बिल  का  समर्थन  करके  अपना  भाषण

 जनता  विश्वास  प्राप्त  करने  के  समाप्त  करता  ।

 लिये  और  सरकार  के  आ्राधिक  समस्या  हल

 करने  के  लिये  निम्न  बातों  पर  ध्यान  देना
 ५

 श्री  बलवन्त  fag  महता

 ज़रूरी  हुकुमत  के  इन्तज़ाम  मे  नय  उपाध्यक्ष  जो  faa  विधेयक

 fat  से  संशोधन  करके  तबदीली  करना  हमारे  सामन  मौजूद  वह  एक  नई

 दिशा  का  सूचक  उसमें  गह  उद्योग आवश्यक  हूं  ।  मौजूदा  हुकूमत  क  ढांचा

 अंग्रेज़ों  ने  अपने  फायदे  के  लिये  बनाया  को  और  संरक्षण  गया

 अब  समय  आ  गया  ह  कि  हमें  इसे  है  अतः  यह  एक  सही  दिशा  में  एक  सही
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 कदम  इसके  लिय  में  वित्त  मंत्री  को  वर्तमान  शिक्षा  के  रूप  का  परिवर्तन  करें

 बधाई  देता  हूं  कौर  आशा  करता  हूं  कौर  जल्दी  से
 जल्दी  क्रान्तिकारी

 परिवर्तन

 कि  आयन्दा  वह  भी  वे  इसी  दिदा  को  करके  ऐसी  शिक्षा  दें  जिससे  कि  हमारे

 sist  नहीं  और  एक  बहुत  बडा  नौजवान  और  हमारे  दे दावा सी  किसी

 कारी  कदम  इसी  feat  में  उठायेंगे  क्योंकि  काम  पर  लगें  और  अपनी  रोटी  कमा

 आज  हमारे  यहां  बेकारी  की  बहुत  बड़ी  सकें  ।  दूसरी  बात  यह  हैं  कि  गृह-उद्योग

 समस्या  बनी  हुई है  कौर  यह  एक  राष्ट्रीय  घंटों  को  प्रोत्साहन  दे  कर  उन  के  क्षेत्रों

 समस्या बन  गयी  है  और  इसके  कारण  at  विभाजन  जाय ।  जब  तक  हम

 आज  बड़ी  परेशानी  पाई  जाती  है  ।  चारों  उन  का  विभाजन  नहीं  करेंगे  अर्थात  छोटे

 mic  हम  देखते  हैं  कि  लाखों  आदमी  उद्योग  बड़े  उद्योग  धंधे  कौर  मध्यम  श्रेणी

 बेकार  फिर  रहे  हजारों  नौजवान  के  उद्योग  नहीं  बनायेंगे  तब  तक

 आदमी  आज  निराशा  में  डूब  हुए  हमारा  काम  नहीं  चल  सकेगा  ।  उन  के

 उधर  मारे  मारे  फिर  रहे  gi  वे  काम  डिमार्केशन  हो  कर  रिजर्वेशन  होना

 चाहते  हैं  लेकिन  आज  उनके  पास  कोई  चाहिये  कि  अमुक  धंधे  गृह  उद्योग  धंधों

 काम  नहीं  ।  हम  अक्सर  अखबारों  में  के  द्वारा  ही  इस  के  सिवा  हमें

 पढ़ते  हैं  और  सुनते  हैँ  कि  इसी  बेकारी  कोई  चारा  नहीं  मालूम  होता  कि  हम

 के  कारण  बहुत  से  नौजवानों  ने  आत्म  सारे  देश  को  काम  पर  लगा  सकें  ।

 ह्यया  कर  लेकिन  A  ग्राहको  बताऊं  यह  आप  को  करना  होगा  यदि  आप  देश

 कि  दिल्‍ली  में  होली  के  दिन  जब  कि  में  शान्ति  चाहते  हूं  और  लोगों  को

 सारा  दिल्‍ली  होली  मना  रहा  एक  काम  पर  लगाना  चाहते  हें  जो  कुछ  भी

 नवयुवक  जन्तर  मन्तर  में  आता  वहां  राहत  हम  को  मिल  सकती  है  वह  केवल

 का  जो  सन  डायल  है  जो  सब  से  ऊंचा
 गृह  उद्योग  धंधों  के  पनपने  से  मिल

 स्तम्भ  वहां  से  उस  नौजवान  को  आत्म
 सकती है  ।  यहीं  एक  मात्र  उपाय  है  जिस

 हत्या  का  प्रयत्न  करते  हुए  मेंने  स्वयं  को  किआप  सब  लोगों  को  काम  देने  के

 अपनी  आंखों  से  देखा  है  और  वह  नौजवान  लिये  अपनायें  और  यहीं  एक  नीति  हो

 वहां  से  कद  पडता  है  ।  वह  बेहोश  हो  हूं  जिसको  जल्दी  से  काम  में  लाकर  लोगों

 जाता  और  पुलिस  के  द्वारा  अस्पताल  को  भ्र पनी  उन्नति  करने  का  मौका  दे

 में  ले  जाया  जाता  मुझे  पता  नहीं  सकते  हैं  |

 fe  उसके  बाद  उसका  क्या  हुआ  ।  लेकिन

 मुझ  से  कहां  गया  कि  वह  बहुत  दिनों  से

 दूसरी
 बात  यह  हैं  कि  आज  हमारा

 बेकार  और  उसे  कोई  भी  रोज़ी  नहीं

 मिली  थी  ।  दिन  इस  प्रकार  की
 मध्यम  वंग  बहुत  ज्यादा  परेशान  है  ।

 कछ  लोग  कहते  हैं  कि  मध्यम  at  की
 घटनायें  हमारे  यहां  हो  रही  में

 समझता  हूं  कि  हम  को  एक  बहुत
 इस  देश  में  आवश्यकता  नहीं  हैं  ।  लेकिनਂ

 में  उन  लोगों  में  से  नहीं  हूं  जो  कि  यह  बात
 च क्रान्तिकारी  कदम  मौजूदा  झ्राथिक  स्थिति

 मानते  हैं  ।  मध्यमवर्ग  न  काफ़ी  कुर्बानी ग  नोधा  । t  Rak  की  xr को  सुधारने
 के  उठान  wit  वह  समाज  की  रीढ़  कहे

 मुझे  इस  के  ल् om  य  नकल
 Soa  दो  ही  मागं  जा  सकते  हैं  ।  उसी  ने  क्रान्ति  को  हैं  और

 दिखाई  पड़ते  एक  तो  यह  कि  बराबर  हर  देश  म  वही  वर्ग  क्रान्ति  करता
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 बलवन्त  सिंह

 कोई  ~ aT  प्राइवेट  wes  प्रार्थी  न  रख लेकिन  आज  वह  बेकारी  के  कारण

 बहुत  परेशान  इस  लिय  उस  को  सके  ।  यह  हमारे  लिये  एक  अभिशाप

 बचाया  जाना  कौर  उसको  बचाने  है  कि  हम  इन  चोरों  पर  भी  कब्ज़ा

 का  उपाय  केवल  यही  हो  सकता  जेसा  हुए  हैं  जिनको  कुदरत  ने  समान

 कि  में  ने  कि  शिक्षा  में  परिवर्तन  रूप से  सभी  क  दिया है  ।

 और  दूसरा  उद्योग  धंधों  को  प्रोत्साहन
 श्री  आर०  एन०  fag

 दिया  जाय  ।
 पूर्व  व  जिला  बलिया--दक्षिण  परिचय )

 :  क्या

 प्राइवेट  मिल्स  रहें  ?

 तीसरी  बात  यह  है  कि  हमारे  किसान

 भाई  जो  कि  करीब  ८०  या  ८५  प्रतिशत
 श्री  बलवन्त  सिंह  महता  :  तो  में  समझता

 इस  देश  में  रहते  या
 यूं  कहा  जाय  हूं  कि  इस  बड़े  कदम  की  और  हमारे

 योजना  अपयोग  को  ध्यान  चाहिये
 कि

 सारा  देश  ही  किसानों  ar  बड़ी

 दिक्कत  में  आज  लाखों  किसान  ऐसे
 fe  हमारे  यहां  पर  ard  की  सारी

 जमीन  उन  लोगों  को  बांट  दी  जाय  जी
 जो  बिना  जमीन  के  हैं  ।  आज  जमीन  के

 मालिक  दूसरे  लोग  हैं  जब  कि  लाखों  ऐसे
 कि  किसान  होते  हुए  भी  भूमि  के  मालिक

 नहीं  जब  हम  प्राइवेट  ass  प्रापर्टी
 किसान  जिन  का  खुद  का  पेशा  किसानी

 का  रहा  बिना  जमीन  के  रह  रहे
 को  भी  खत्म  कर  da  तभी  हम  अपने

 किसानों  कौ  राहत  पहुंचा  सकेंगे  और
 में  समझता  हूं  कि  हमारा  प्लैनिंग

 कमीशन  इस  बात  के  लिये  जल्दी  से  जल्दी
 देवा  को  आगे  बढ़ा  सकेंगे  ।  हमारे  यहां

 थोड़े  से  arent  हें  जो  कि  मिलों  के  मालिक
 विचार  करे  ।  और  अगर  वह  इस  को

 अपने  हाथ  में  लेगा  जिस  से  कोई  भी  वे  भी  इस  दशा  में  नहीं रह  सकेंग े।

 किसान  बिना  जोन  के  नहीं  रहे  हमारा  बड़ा  श्री  सैय्यद  अहमद  :  बड़े
 सौभाग्य  कि  हमारे  यहां  बहुत  बड़े  मकानात  जो  बम्बई  में  ?

 बड़ी  आर्थिक  क्रान्ति  हो  रही  हैं  भूदान  के

 नाम  से  ।  संत  विनोबा  ने  ga  क्रान्ति  श्री  बलवन्त  सिह  महता  :  दूसरी  बात

 को  आरम्भ  किया  है  और  यह  संसार  में  यह  चाहता हूं  कि  हमारे  यहां  जो

 अदभुत  sift  है  जिस  को  हमें  मताधिकार  दिये  गये  हैं  जो  फंडामेन्टल

 विनोबा  ने
 च्

 सफल  करना  हैं  |  संत  राइट्स  कहे  जाते  कि  प्रत्येक  आदमी

 इस  को  श्रारम्भ  किया  है  परन्तु  इस  स्वतंत्र  किन्तु  वह  att  सामूहिक

 भें  पूर्णाहुति  देनी  है  हमारी  गवर्नमेंट  को  ।  रूप  से  स्वतंत्रता  रखने  के  लिये  ये  ही

 वह  इस  प्रकार से  दे  सकती  हैं  कि  मताधिकार  आज  उपयोगी  नहीं  रहे

 हमारे  यहां  एक  साल  के  अन्दर  कोई  भी  हैं  ।  में  आप  को  बतलाऊँ  fe  आज

 किसान  ऐसा न  रहे  जिस  के  पास  कि  हम  लोग  सामूहिक  रूप  से  अपना  खुद

 जमीनਂ  न  देवा  में  जितन  '  ar  नवीन  का  खाना  भी  अपनी  इच्छा  से  नहीं

 है  उस  को  हमारे  देश  में  जितने  विमान  खा  सकते  हें  ।  भ्र पने  खुद  के  परिश्रम

 हें  उन  में  बांटा  जाना  चाहिये  ।  इस  के  से  बने  मकान  में  नहीं  रह  सकते  अपनी

 साथ  हमें  यह  भी  करना  चाहिये  कि  खुद  पसन्द  के  कपड़े  नहीं  पहन
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 संकते  यह  बड़े  हो  दुःख  की  बात  हैं ।
 fe  उनके  यहां  ऐसा  प्रतिबन्ध  लगे  तो

 आप  कहेंगें  कि  कैसे  ?  राजस्थान  एक  में  समझता  हू ंकि  इस  के  लिये  विधान  में

 भी  संशोधन  करना  पड़े  तो  करना  चाहिये
 एसा

 प्रदेश
 है  जहां  पर  बहुतायत  से

 पशु  रहते  हें  ।  बल्कि  देश  में  सब  से
 जिसे  में  उन को  हर  प्रकार की  स्वतंत्रता

 मिल  सके  कि  वह  अपनी  बरच्छा  से  अरपना ज्यादा  दूध  का  उत्पादन  राजस्थान  में

 होता  वहाँ  पशुपालन  बहुत  बड़ी  इंडस्ट्री
 भोजन  कर  अपनी  इच्छा  के  अनुसार

 यानी  धंघा है  ।  लेकिन  वहां  पर  हो  शुद्ध  घी  का  उपयोग  कर  अपनी  इच्छा

 क्या  रहा  है  ?  वहां  पर  नकली  घी  लाने  के  अनुसार  स्वच्छ  कपड़ा  पहन  सकें  अ्रौर

 अपने  आदमियों  को  रोज़ी  दे  सकें  ।  यह  बहुत के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  मजबूर  कर  रही

 दे  ।  वहां पर  इस  पर  पहले से  प्रतिबन्ध  बड़ा  अवश्यक  सुधार  ह  जो  विधान  में

 संशोधन  के  द्वारा  ही  दूर  हो  सकता  हैं  रोक  इस
 लागू हूँ  कि  वहां  नकली  घी  नहीं झा

 लेकिन  हमारी  यहां  को  सरकार  पर  आप  को  ध्यान  देना  चाहिये

 रेशनलाइजेशत  के  बारे  में  भी राज  मजबूर  कर  रही हं  कि  वहां  पर

 areal  इत्यादि  का  प्रवेश  हो  ।  में  समझता  यहां  कहा  गया  हें  ।  अगर  यह  आप  ने

 और  यहां  की  हमारे  यहां हूं  कि  यह  एक  प्रकार  से  हमारी  स्वतंत्रता

 का  अपहरण हू  ।  आज  हम  लोग  स्वतंत्र  जाने  लगीं  तो  यहां  का  वनस्पति  वहां

 जाने  लगा  तो  इश  का  नतीजा  यह  होगा अपनी  तन्दुरुस्ती  को  अच्छा  रखना

 चाहते  लेकिन  इस  तरह  की  बातों  कि  लाखों  आदमी  जो  हमारे  यहां  राज

 का  मतलब यह  होगा  fe  हम  अपनी  पशु
 पालन  के  उद्योग  में

 लगे  हुए  हैं

 तन्दुरुस्ती  को  भी  कायम  रखने  के  बेकार  हो  जायेंगे  समझता  हूं  कि

 नहीं  हूं  ।  राज  जो  लोग  वहां  पर  गोपालन  सरकार  की  नीति  यह  नही ंहैं  कि  हम

 कर  रहे  उन  के  यहां  यह  बहुत  बड़ी
 आदमियों  को  करें  ।  इस  लिये

 इंडस्ट्री है
 लेकिन  आज  मजबूर

 जितने  उद्योग  de  आज  पनप  रहे  हैं

 feat  जा  रहा  है  कि  उसे  खत्म  कर
 उन  की  तरफ  हम  लोगों का  विशेष  ध्यान

 देश  में  ऐसे  कई  लोग  हैं  जो  अपने  यहां  होना  चाहिये  ।

 विदेशी  कपड़ों  विदेशी  वस्तुओं

 का  नहीं  अन  देना  qe  दूसरे  गृह  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  में

 नहीं  चाहते  fe  उन  के  यहां  मिल  आप  से  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  लोगों
 x

 का  कपड़ा  वहां  के  जुलाहे  और  ने  इस  क  नारा  लगाया  थाਂ  कि

 किसान  चाहते  हें  कि  वह  अपने  यहां  प्रत्येक  आदमी  को  भोजन  कपड़ा

 का  बना  हुआ  कपड़ा  लेकिन  वह  मिलेगा  और  घर  मिलेगा  ।  इस  के  बीच

 एसा  नहीं  कर  पाते  किन्तु  बात  यह  में  में  एक  बात  यह  कहना  चाहता  गा

 हूँ  fa  विधान  के  अनुसार  बाहर  की  fe  हमारे  यहां  पंचवर्षीय  योजना

 चीज़ों  को  लाने  से  रोका  नहीं  जा  बनी  है  वहू  वास्तव  में  बड़ी  सुन्दर  बनी

 हम  चाहते  है ंकि  विधान  के  उसूल  कायम  है  और
 में  समझता  हूं  कि  हम  ने  बहुत  बड़ा

 |
 उदाहरण  संसार  के  सामने रहें  मगर  उन्हें  बाहर  की  चीज

 रोकने  रक्खा  हे  कि

 की  स्वतंत्रता  देनी  चाहिये  ।  नगर  किसी  बिना  थकान  शौर  रात  के

 प्रदेश  या  गांव  के  लोग  यह  चाहते  हूं  यानी  टीचर  ऐंड  दु वायल  कौर
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 aware  सिंह

 विधायक  ब्लडਂ  हम  ने  बहुत  बड़ी  आर्थिक  उल्लेख  कहीं  नहीं  है  ।  जितने  उसके

 क्रान्ति  इस  पंच  वर्षीय  योजना  के  द्वारा  क्राफ्ट्स  हूं  और  काटेज  इंडस्ट्रीज  हैं  उनको

 की
 है

 ।
 में  समझता  कि  पंचवर्षीय  योजना  सहायता  दी  भी  गई  है  तो  बहुत  कम  दी

 गई  हैं  ।  और  प्रांतों  में  जितनी  काटेज  इंडस्ट्रीज़ बना  कर  राष्ट्र  ने  एक  संकल्प  किया है  ।  इस

 लिये  हम म  उस  से  पीछे  नहीं  हटना  हूं  उनको  काफी  सहायता  दी  गई  है  लेकिन

 चाहिये  ।  यह  नहीं  कि  इस  को  हम  ६  या  राजस्थान  को  बहुत  ही  कम  सहायता  दो

 eas  तक  घसीट ले  हमें  इस  को  गई  हूँ
 ।  राजस्थान में  बहुत  ज्यादा  उद्योग

 अवधि  के  अन्दर  ही  समाप्त  करना  चाहियें  धंधे  हैं  ।  में  आशा  करता  हूं  कि  आप

 उनकी  ओर  ध्यान  देंगे  और  उनको क्योंकि  यह  राष्ट्र  की  प्रतिज्ञा है  |

 अच्छी  से  सहायता  दिलाने  का

 तोजो  में  कह  रहा  था  कि  हम  ने  प्रयत्न  करेंगे  ।

 मकानों  के  लिये  भी  इस  प्लेन-योजना में

 लेकिन  में  समझता  हूं  कि  बहुत  चौथी  बात  मुझे  बड़े  बड़े  उद्योग

 सी  रियासतों  ने  पत्थर  के  ऊपर  भी  धंधों  के  बारे  में  कहनी  है  ।  हम  देख

 टेक्स  लगाया  हुआ  खास
 कर  उस  पत्थर  रहे  हैं  कि  आप  बड़े  बड़े  कारखाने  खोल

 के  ऊपर  जिस  को  fe  मैसनरी  स्टोन  रहें  हें और  यह  देश  के  लिए  बहुत

 का  कहते  जो  किसान  अच्छी  चीज़ है  ।  लेकिन हम  देखते हें  कि

 अपने  मकान  बनाना  चाहते  खेत  की  इनका खास  खास  जगहों  में  कं सें ट्रेशन

 मेड़  बरनाली  चाहते  उन  पर  भी  टैक्स  हो  रहा  है  ।  में  समझता  हूं  कि  इस

 लंग  जाता है  !  समझता हूं  कि  हमारे
 विषय  में  भी  ऐसी  नीति  बनानी  चाहिये

 जिससे कि  सब  राज्यों  को  इन  ae वित्त  मंत्री  ager  इस  की  कौर  ध्यान

 देंग  और  यदि  यह  प्रान्तीय  सरकार  से  बड़े  कारखानों  का  लाभ  मिल  सके  ।  हमारे

 सम्बन्धित  हो  तो  उन  को  आदेश  देंगे  यहां  जो  आयरन  और  स्टील  के  कारखाने

 कि  इस  प्रकार  का  टैक्स  बिल्कुल  माफ  खोले  जा  रहे  हें  वे  एक  ही  प्रांत  में  या

 कर  fear  जाय  ताकि  हर  एक  आदमी  उसके  आसपास  खोले  जा  रहे  में

 अपना  घर  बना कर  उस  में  रह  सके  |  समझता  हूं  कि  जो  बेसिक  इंडस्ट्रीज  हैं

 उनका  तो  समान  बटवारा  होना  चाहिए  |

 तीसरी  बात  राजस्थान  के  सम्बन्ध  में  में  चाहता हुं  कि  एक  एक  राज्य  में
 तीन

 में  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  जितनी  उस  बेसिक  इंडस्ट्रीज  चाहिएं  ।  लेकिन

 की  आय  गई  है  और  जितना  ag  अगर  आप  तीन  तीन  नहीं  दे  सकते  हें

 पिछड़ा  हुआ  प्रदेश  उसको  देखते  हुए  तो
 कम  से  कम  एक  एक  बेसिक  इंडस्ट्री

 उसको  बहुत  कम  सहायता  मिली  है  |  तो  हर  राज्य  को  जिससे  कि  उस

 उसे  कम  से  कम  उतनी  सहायता  तो  राज्य  की  उन्नति  हो  सके  ।

 मिलनी  चाहिए  जीतने  कि  उसके

 लाय  के  साधन  ले  लिये  गये  हैं  |  इसके  साथ  साथ  जहां  हम

 आयरन  और  स्टील  के  लिए  बड़े  २

 अभी  काटेज  इंडस्ट्री  की  रिपोर्ट  हमारे  कारखाने  खोल  रहें  हूं  और  शायद  हम

 सामने  आय  उस  में  स्थान  का  इसमें  सैल्फ  सीमेंट  भी  हो  हम
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 नान-फैरस  Aaa  शर  इन  खानों  से  जो  सल्फ्यूरिक  एसिड

 के  लिए  कुछ  नहीं  कर  रहे
 लेगा  qe  हमारे  देश  की  कुछ  मांग  को

 ये  चीजें  बहुत  बड़ी  तादाद  में  बाहर  से

 पूरा
 कर

 सकेगा  इसलिए  हमें  इसकी  जोर
 मंगात ेहें  ।  हम  करीब  १३  करोड  के  भी  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 नान-फैरस  मेटल्स  बाहर  से  मंगाते  हैं  |

 न  यहां  जो  qa  हो  रहा  है  वह लेकिन  इनकी  तैयार  करने  का  कोई

 उपाय  नहीं  जा  रहा  यह
 बहुत  धीमे  धीमे  हो  रहा  है  ।

 हमें  पता  नहीं

 हमारे  देश  में  कच्चे  रूप  में  प्रचुर  मात्रा
 कि  हमारे  यहां  क्या  क्या

 डिपाजिट्स

 में  प्राप्त  जहां  तक  जिंक  का
 कितने  रिज़वी  हैं  ।

 राजस्थान  में
 बहुत

 q  म  समझता  हुं
 कि  राजस्थान

 से  मिनरल्स  हं  जो  बड़े  स्ट्रेटेजिक  ics

 as  महत्व  के  हे  ।  इसलिए  उनका  उपयोग
 में  इतना  जिंक  मिल  सकता है  जितना

 कि  शायद  एशिया  में  और  नहीं
 करने  के  लिए  आप  एक  साथ  &  सर्वे

 मिल  सकेगा
 ।  इसी  प्रकार  लंड  और  करो  दीजिए  ताकि  यह  काम  जल्दी  से

 जल्दी  शुरू  हो  AF  |
 कापर  की  भी  खानें  हें  लेकिन  वे  ऐसे

 लोगों  के  हाथों  में  जिनके  लिए
 अब  एक  बात  में  उन  इंडस्ट्रीज  के

 इन
 दी

 मेंजरਂ  की  कहावत  चरित्रों
 बारे  में  कहना  चाहता  हूं  जो  कि  मर

 होती  न

 खुद  खाता  हैँ

 न  गाय

 कौ  खाने  देता 0.0
 ।  वे  लोग  उन  खानों

 रही  हैं  ।  सारे  संसार  में  केवल

 स्तान  में  ही  प्रेशियस  स्टोन  कटिंग  इंडस्ट्री
 को  न  खुद  एक् सप् लाइट  करते  और

 न
 ही  दूसरों  को  करने  देते  हैं

 ।  इस
 गृह  उद्योग  के  तौर  चलती  है  और

 हजारों  आदमियों  को  रोजगार  देती

 लिए  मेरी  दरखास्त है  कि  इसके  लिए

 है
 ।  लेकिन जब  से

 आपने  २०  प्रतिशत
 भी  आप  कारपोरेशन  बना  कर

 इसको  जल्दी  से  जल्दी
 अपने  हाथ  में

 का  आयात कर  लगा  दिया है  तब  से  यह

 इंडस्ट्री  मर  सी  गई  में  समझता
 लीजिए  गौर  नान-फैरस  मेटल्स  के  उद्योग

 कौ  जारी  कीजिए  कौर  इस  उद्योग  को
 हूं  कि  आप  इस  इंडस्ट्री  राहत

 देंगे  ।

 ऐसी  स्टेट्स
 में

 शुरू  कीजिए  जहां  कि

 उनकी  खानें  हैं  जिससे  fe  उन  स्टेटों

 की  भी  उन्नति  हो
 सके  ।  अगर  आप

 मारबिल  भी  बड़ी  मात्रा  में  जाता

 ऐसा  करेंगे  तो  इसके  साथ  आपकी
 जाता  है  ।  शौर  यह  हमारे  देश  की  बड़ी

 एक  और  समस्या  हल  हो  जायगी  ।  यह
 मांग  को  पुरा  कर  सकता  है

 ।  आपको

 सल्फ्यूरिक  एसिड  के
 मालूम है

 कि  जो  ताजमहल  सारे  संसार

 की  है  जो  कि  इंडस्ट्री  के  लिए

 एक  बेसिक  चीज़  है  ।  इस  समस्या  को
 में  मशहर है  वह  मकराने  के  मारबिल  का

 बना  हुआ  है  |  हमारे  यहां  इसका  काफी

 अकेला  राजस्थान  हल  कर  सकता  दिन  वहां
 डिपाजिट  है  ।  लेकिन  बड़े  दुख  की  बात  हैं

 काफी  मात्रा  में  जिप्सम  के  डिपाजिट्स  fe  हमारे  उद्योग  मन्त्री  बाहर  के

 हैं  शौर  जिंक  के  डिपाजिट्स  हें  जिसमं
 से  मारपीट  को  तरजीह  देते  हें  जिसका

 परिणाम  यह  हैँ  कि  देश  आवश्यकता
 wer  few  एसिड  निकलता  है  अ्रौर

 का  ५०  प्रतिशत  ates  इटली  से  अता
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 बलवन्त  सिह

 है  इसके  अतिरिक्त  मारपीट  का  काम  काम  में  आने  लगे  और  बाहर  नਂ  भेजन

 करने  वालों  को  श्र  भी  aia  सी  पड़े  ।  इससे  हमारे  आदमियों  भीं

 कठिनाइयां  हैं  ।  उनको  समय  पर  पर्याप्त  काम  मिल  जायगा  और  हमारा  व्यापार  भी

 बढ़ेगा  ।  अदा  है  इसके  लिए  एक  योजना
 ana  नहीं  मिलते  उसको  लग्जरी  गुड्स

 बनाई  जायगी  ।
 में  रख  दिया  गया  है  जिससे  माल  मंहगा

 पड़ता  है  ।  तो  ate  भी  कई  कठिनाइयां

 हैं  जिन्हें  ama  दूर  करना  में  में  टोबैको  के  बारे  में  भी  एक

 समझता  हुं  कि  जो  आप  बाहर  से  मारपीट  बात  कहना  चाहता  यह  सारे  भारत  में

 मंगाते  हैं  उसको  बन्द  करेंग  le  हमारे  काफी  उगता हैं  और  इसका  बहुत  बड़ा

 के  मार्जित  Pazar  देंगे  । यहां  व्यापार  है  ।  आज  मन्दी  भाई  हुई  हैं

 में  समझता  हूं  कि  इसके  व्यापार

 इसके  साथ  साथ  और  भी  उद्योग  में  आई  हुई  बाधाओं  को  दूर  करना

 धंधे  हैं  जैसे  शराब  बिस्कुट  काफी  चाहिए  जिससे  हम  इसको  बाहर  भेज  सड़क  ।

 सिंगार  चीजें  हे  वे  यहां  बन  सकती  हैं  राजस्थान  में  जो  कनसेशन  दिये  गये  हैं

 मगर  वे  बाहर  से  झरा  रहो  हूं  ।  मं
 वह  सीमित  ज़िलों

 में  दिये  गये  हैं  और

 हूं  कि  अच्छा  हो  कि  इनको  आप  तत्काल  उसके  दूसरे  जिलों  में  water  नहीं  हैं  ।

 बाद  कर  दें  जिससे  हमारे  आदमियों  को  इसके  इलावा  एक  कलेक्टर  उसको  लो  ग्रड

 मिल  सके  wt  वे  आनन्द  से  रहें  मानता  हूँ  और  दूसरा  उसको  हाई  ५.

 झ्र  हमारा  रुपया  बाहर  जाने  से
 मानता है  ।  में  चाहता हूं  कि  यह  समा

 -

 रुके  ।  नता  जलदी  से  जल्दी  दूर  की  जावे  ताकि

 ब्यापार  में  यूनिफारमिटी  आवे  ।

 एक  बात  मुझे  माइका  के  बारे  में

 कहती  हैं  |  हमारे  देश  का  बहुत  आपके  अपनी  फाइनेंस  रिपोर्ट  में

 बड़ा  dar  रहा है  |  हम  करोड़ों  रुपये  का  लिखा  है  कि  बी  क्लास  स्टेट्स  में  एकाउंटिंग  में

 माइका  बाहर  भेजते  हैं  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  और  aifef=r  में  प्रांतीय  भाषियों  में

 का  विषय  है  कि  लड़ाई  के  ज़मा  में  में  हिसाब  किताब  रखने  से  बहुत

 हमारा  करोड़ों  माइका  कौड़ियों  के  गड़बड़ी  हो  रही है
 ।  झगर  आप

 दाम  में  खुराक  लिया  गया  और  अब  प्द्न ्  दारी  से  देखें  तो  किसी  देश  का  हिसाब

 इंग्लैंड  में  पडा  हुआ  है  ।  मेरी  दरख़ास्त  उस  देश  की  भावा  में  ही  wes  ढंग  से

 है  कि  आप  उसको  sat  दाम  पर  वापस  रखा  जा  सकता हैं  |  इसलिए  क्लास

 मंगवा  लें  fra  पर  उन्होंने  खरीदा  था  स्टेट्स  अपनी  अपनी  भाषाओं  में  हिसाब

 जिसे  हमारे  वर्तमान  व्यापार  को  बढ़ावा  रखती  हैं  ।  लेकिन  उनको  जाता  हूँ

 मिले  ।  हमारे  यहां  संसार  में  सबसे  ज्यादा  कि  आप  इसको  भ्रग्रेंजी  में  रखिये  ।  हमारी
 a

 माइकल  का  उत्पादन  होता  है  और  क  राष्ट्र  भाषा  हिन्दी  ह  और  शा गे
 ~

 बिलों  के  सामान  में  काम  आता  है  ।  हमारा  काम  इसी  भाषा  में  होने  वाला है
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  आप  इस  तरह  के  उद्योग  इसलिए  यह  उचित  होगा  कि  हम  हिन्दी

 यहां  खोलें  कि  यह  हमारा  यहीं  में  ही  अपना  festa  कितात  रखें  ।  पहले



 २६६५  वित्त  frag  २०  अप्रैल  १९५४  वित्त  विधेयक  २६६६

 हमारे  यहां  हाई  कोर्ट  में  हिन्दी  चलती  थी  परन्तु  खद  इस  बात  का  है  मोटे

 लेकिन  शापने  अग्रेंजी  कर  दी  ।  इससे  वहां  कपड़े  पर  भी  कर  लगाया  गया है  ।  में

 बहुत  गड़बड़ी  हो  रहीं  है  और  काफ़ी  समझता  कि  ये  नये  कर  अनुचित  हें

 करप्शन  बढ़  गया  ह्  आज  एकाउंट  और  इनसे  गरीब  लोगों  की  समस्यायें  और

 विभाग  में  तो  करप्शन  का  यह  हाल  है  कि  बढ़  जायेंगी  ।  मं  माननीय  वित्त  मन्त्री  से

 अहलकार  अहलकार  से  पैसा  मांगता  है  इन  करों  को  का  अनु रोध

 गैर  बगैर  पैसा  दिये  झ्रार्डिटिग  आद  नहीं  करूंगा  |

 होता  ।
 में  आशा  करता  हूं  कि  आप

 हिन्दी  को  जारी  रखेंगे  और  जो  भी  जहां  अपने  आयव्ययक  भाषण  हमारे

 की  भाषा  हो  उसमें  हिसाब  रखा  ऐसा  माननीय  वितत  मन्त्री  ने  यह  कहा  था  कि

 आम  आदेश  देंगे  |  अब  लोगों  की  दशाओं  में  परिवहन  हो

 गया हूँ  और  उनकी  हालत  बहुत  कुछ

 सुघर गई  हूँ  ।
 कदाचित  उनका  संकेत

 श्री  घिर स्वामी  धनवान  ऊंची  ऊंची

 मेरे  विचार  से  तन्ख्वाहें  पाने  वाले  लोगों  और  share
 अनुसूचित  जातिया ं)

 येह  सामान्य  अ्रायव्ययक  एक  लोकतन्त्रात्मक  की  ओर  था  ।  इन  लोगों  की  ददा  तो

 निस्संदेह  बहुत  अच्छी  हो  गई  है  परन्तु आयव्ययक  नही ंहै  ।  यह  किसी  एसी

 सरकार  का  आयव्ययक  नहीं  जा  यहं  बात  गरीब  अनुसूचित  जातियों

 सकता है  जो  fe  इस  देश  में जन
 और  आदिम  जातियों  पर  लागू

 कल्याण  राज्य  स्थापित  WAT  चाहता  नहीं  होती  है  ।
 आज  भी  कम  आय

 इसमें  लोगों  की  वास्तविक  दशा  का  वाले  लोगों  के  सामने  अनेक  कठिनाइयां

 हैं  और  वे  भार  से  पिसे  जा  रहे स्पष्ट  चित्रण  नहीं  किया  गया  और  न

 ही  यह  दिखाया  war ह  कि  जनता  की  ह

 विविध  समस्या  को  सारे  देवा  में  किस

 प्रकार  हल  जायगा  ।  यह  आज  देश  में  बेकारी  की  समस्या

 आयव्ययक  आम  लोगों  के  काम  में  तअन  अत्यन्त  विकराल  रूप  धारण  कर  चुकी  है  ।

 वाली  साधारण  वस्तुओं  पर  अनेक  कर  me  समस्या  दिन  प्रति  दिन  बढ़ती  ही  जा

 लगाता  इसे  एक  पूंजीवादी  आय  रही  कोई  भी  क्षेत्र  इस  समस्या  से

 अप्रभावित  नहीं  है  ।  हज़ारों  लाखों  पढ़े व्यय  कहा  जा  सकता  है  ।  इस  सम्बन्ध

 में  में  कपड़ा  धोने  का  साबुन  और  लिखे  लोग  बेकार  पड़े  हुए  हें  ।  लोग  कोई

 सूती  कपड़े  पर  लगाये  गये  करों  की  चर्चा  भी  काम  करने  को  तैयार  हैं  परन्तु

 करना  चाहता  हैं  ।  इन  नये  करों  के  कोई  काम  उन्हें  दिया ही  नहीं  जाता  है  ।

 लगाये  जाने  से  जनता  को  विशेषकर  गरीब  यह  इस  समस्या  का  एक  बहुत  गंभीर

 लोगों  नई  मुसीबतों  का  सामना  करना  पहल  और  स  ओर  सरकार  को

 पड़ेगा  ।  जहां  तक  सूती  कपड़े  का  सम्बन्ध  ata  ही  ध्यान  देना  चाहिए  ।  जब  तक

 यदि  बारीक  और  अति  बारीक  कपडे  यह  समस्या  हल  नहीं  होती  तब  तक

 पर  कर  लगाया  गया  तो  मुझे
 या  पंचवर्षीय  योजना  का  कोई  महत्व  नहीं

 किसी  और  को  कोई  आपत्ति  नहीं  होती  हू  ।
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 वीर स्वामी ]

 राष्ट्रीय  भाषा  नही ंहै  ।  वह  केवल  सरकारी
 पंचवर्षीय  योजना  पर  २०००  करोड़

 4.0  वर्ष रुपये  से  अधिक  व्यय  हो  रहा है  ।  इसमें
 भाषा  है  ।  wat  परन्तु

 से  १७००  करोड  रुपये  उत्तर  भारत  पर
 बाद  ag  भ्रंग्रेज़ी  का  स्थान  ले  लेगी  ।

 इस  सदन  बहुत  से  भ्रंग्रेज़ी  जानने
 व्यय  fet  जा  रहे  शेष  राशि  दक्षिण

 भारत  के  लिए  रखी  गई  हँ  ।  पूंजी  व्यय  वाले  माननीय  सदस्य  हिन्दी  में  प्रदान  पुछते

 ate  कभी  कभी  मंत्रीगण  भी  हिन्दी  ही का  यह  बहुत  अनुचित  वितरण  है  |

 में  उत्तर  देते  हें
 ।  ऐसी  दशा

 में  हम  कुछ

 अब  में  हिन्दी  की  समस्या  पर  आता  भी  नहीं  समझ  पाते  हें  ।  में  समझता  हूं

 कि  seat  के  उत्तर  हिन्दी  में  इसलिए
 gi इस  सम्बन्ध  में  में

 बिल्कुल  स्पष्ट

 रूप
 से  यह

 देना  चाहता हूं
 कि  दिये  जाते  ताकि  अनुपूरक  प्रश्न  न  पूछे

 न्तामिलनाद  के  लोगों  ने  हिन्दीਂ  कभी  जा  सकें  ।  देश  के  किसी  एक  भाग  के

 लोग या  वहां की  भाषा  देश  के  अन्य
 भी  समान  नहीं  किया  हे  ।  सच तो  यह

 है  कि  वे  इसके  घोर  विरोधी  रहे  हे  ।
 भागों  के  लोगों  और  उनकी  भाषाओं

 पर  प्रभाव  नहीं  रख  सकती  हैं  ।
 हम  द्रविड़  लोग  हिन्दी  का  एक  भाषा  के

 में  विरोध  नहीं  करते  हें  ।  हम  उस

 at  विरोध  इसलिए  करते  हें  क्योंकि  हमें

 अनुसूचित  जाति  के  लोगों  की  समस्या

 के  सम्बन्ध  में  में  यह  बता  देना  चाहता

 यह  भय  है  कि  देशभक्ति  श्र
 हु  कि  यदि  सरकार  सारे  देश  में

 भारत  की  एकता  की  आड़  में  यह  भाषा
 भेद  को

 समाप्त
 कर  अस्पृश्यता

 का

 हमारी  हमारी  हमारी
 उन्मूलन  कर  दे  प्रो  भूमिसुधार  कर  दे

 सभ्यता  और  हमारे  इतिहास  को  नष्ट  कर

 ay  और  उत्तर  भारत  को  संस्कृति

 तो  हम  अनुसूचित  जाति  के  लोग  सरकार

 से  किसी  भी
 प्रकार  को  रियायत  या  श्रमिक

 सभ्यता  हमारे  जीवन  में  घुस  आयगी
 सहायता  की  याचना  नहीं  करेंगे  ।  मुझे

 जिसके  फलस्वरूप  हमारा  अपना  व्यक्तित्व

 ही  नष्ट  वे  जायगा  ।  हम  इस  दशा  को
 खेद के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  गत  सात

 वर्षों  में  समाज के  इस  निम्न  वर्ग  की  दशा
 कदापि  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  हें  ।  हम

 में  कोई  वास्तविक  सुधार  नहीं  किया  गया
 उत्तर  भारत  की  दासता  को  स्वीकार  नहीं

 है  ।  में  अनुरोध  करूंगा  कि  सरकार  भूमि
 कर  सकते हें  |  हमਂ  द्रविड  लोगों  ने  १९३७

 व्यवस्था  सुधार  करे  कौर  किसानों
 जब  श्री  ato  राजगोपालाचायं  हमारे

 राज्य  के  मुख्य  मंत्री  हिन्दी  के  विरुद्ध
 कृषि-श्रमिकों  को  भूमि  का  स्वामी  बना

 दे  ।  इस  से  अनुसूचित  जाति  के  लोगों
 लड़ाई  छेड  रखी  और  इस  सम्बन्ध  में

 को  काफी  लाभ  पहुंचेगा  ।

 हम  अपने  हथियार  डालने  को  तैयार  नहीं

 हम  अपनी  अति  सुन्दर  तामील
 जहां  तक  गरीब  लोगों  की  आवास

 की  रक्षा के  लिए  प्राण  तक  देने को  तैयार  समस्या  का  सम्बन्ध  मेरा  सुझाव  यह

 हूं  ।  में  यह  साफ  लाफ  बता  चाहता  है  कि  सरकार  को  ऐसे  लोगों  के

 हूं  कि  यदि  हमारी  इच्छा  के  विरुद्ध  हमारे  लिये  बनवाने  के  ag

 ऊपर  हिन्दी  थोपीਂ  तो  दक्षिण  भारत  कम  से  कम  १००  करोड  रुपये  कीਂ  TH

 योजना  बनानीਂ  चाहिए  |  यह  राशिਂ  इसी
 '

 एक  बड़ी  क्रांति  हो  जायगी  ।  हिन्दी
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 पंचवर्षीय  योजना  के  ग्रन्थित  सरकार  को  की  बहुत  बुरी  दशा  है  ।  त्रैवनकोर-कोचीन

 व्यय  करनी  चाहिए  ताकि  द्वितीय  पंचवर्षीय  राज्य  के  त्रिचूर  नामक  स्थान  पर

 योजना  के  आरंभ  होने  तक  मारे  देश  बाजी  आर  पटाखे  भारी  मात्रा  में  बनाये

 के  लोग  सुखद  वातावरण  भें  रहन  लग  जाते  हें  ।  आतिशबाजी  का  अरयात  १९४७

 जायें  और  तब  वे  अगली  पंचवर्षीय  योजना  में  रोक  दिया  गया  परन्तु  2843.0  में

 में  अपना  पुरा  सहयोग  दे  सकेंगे  |  उसे  फिर  चालू  कर  दिया  गया  और  चीन  से

 आतिशबाज़ी  का  रायात  किया  गया  था  ।  यह

 सुचना  प्रसारण  मंत्रालय  के

 संबद्ध  में  भी  में  दो  एक  wet  कहना
 उचित नहीं  है  ।  हमें  यथासंभव  अपने  यहां

 के  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  चाहिये
 चाहता  हूं  ।  अभी  हाल  ही  में

 और  जो  चीजें  पर्याप्त  मात्रा  में  देश  में
 विभाग  के  २२  कार्यक्रम  सहायक  और  आठ

 छंटनी  के  शिकार  बना  दिये
 बनती  हो  उनका  आयात  नहीं  किया  जाना

 चाहिए  जिस  से  कि
 हमारा  उद्योग  बढ़

 गए  हें  ।  इसके  अतिरिक्त  कुछ

 को  छोटे  पदों  पर  उत्तार
 सके  ।  यहीं  बात  झाड़

 आदि  लोटी  छोटी  चीजों  के  रायात  के
 feat  गया  है  ।  उक्त  छंटनी  किये  गये

 सम्बन्ध  में  भी  लागू  होनी  चाहिए  ।  आशा

 लोगों  में  से  अधिकांश  व्यक्तियों  ने  सात
 है  माननीय  वित्त  मंत्री  इस  पर  विचार

 वर्ष  नौकरी  की  थी  ।  कुछ  ऐसे  भी
 करेंग े।

 हैं  जिनका  सेवा  काल  दस  वर्ष  तक  है  ।

 इतनी  लम्बी  नौकरी  करने  बाद  किसी  श्री  बी०  कठ  दास  :

 को  नौकरी  से  निकाल  बाहर  करना  बहुत  भारतीय  केन्द्रीय  सुपारी  समिति  का  एक

 अनुचित  है  ।  इसी  प्रकार  कुछ  योग्य  सदस्य  होने  के  नाते  सुपारी  पर  लगाये

 पदाधिकारियों  को  छोटे  पदों  पर  उतार  गये  कर  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  मेरा

 देना  अनुचित है  ।  सरकार  की  यह  wae है  ।

 नीति  निन्दनीय  है  ।

 में  समझता  हं  कि  सुपारी  पर  जो

 उद्योगों  के  अभि नवी कररा  के  सम्बन्ध  कर  लगाया  गया  उस  से  उपभोक्ताओं

 में  मेरा  ag  सुझाव  है  कि  इस  नीति  को  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  सरकार  ने

 तब  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  जाना
 सुपारी  के  आयात  में  और  छूट  दे  दी

 चाहिए  जब  तक  कि  सारे  देश  में  राष्ट्रीय  इस  से  दक्षिण  भारत  के  सुपारी  उत्पादकों

 सम्पत्ति  का  न्यायोचित  वितरण  न  हो  को  कोई  लाभ  नहीं  उन्हें

 जाय  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लोगों  का
 कुछ  हानि  ही  होगी  ।  उन  की  aaa

 जीवन स्तर  ऊंचा  हो  जाय ।  अन्यथा
 यह  मांग  रही  है  कि  सुपारी  के  आयात

 हजारों  लोग  बेकार  हो  जायेंगे  ।  प्रभी  इस  की  अधिकतम  मात्रा  निश्चित  जानी

 ऑभिनवीकरण  की  नीति  को  क्रियान्वित
 चाहिए  श्र  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  छूट

 करने  से  केवल  पूंजीपतियों  नहीं  दी  जानी  अन्यथा  उनके

 आदि  को  ही  लाभ  पहुंचेगा  ।
 हितों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  सुपारी

 पर  लगाये  गये  नये  कर  से  उनको

 दक्षिण  भारत  में  हथकरघा  का  काम  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  में  माननीय

 aa करना  वाले  लोगों  और  दियासलाई  उद्योग  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह
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 seq  पर  फिर  सें  विचार  करें  और  कोई
 तथा  सारी  बात  राज्य  सरकारों  पर  छोड़

 बीच  का  रास्ता  ढूंढ़  निकालने  की  चेष्टा  दी  जाती  है  तो  भावी  योजना  को  उचित

 करें  ।  वह  मार्ग  ऐसा  होना  चाहिए  जिसਂ  रूप  से  नहीं  चलाया  जा  सकेगा  |

 पे  उपभोक्ताओं  और  उत्पादकों  को  सुविधा

 भारत  हो  सके  शर  साथ  राजकोष
 थी  एन०  एस०  जेन

 :  मेरे  एक  माननीय  मित्र  ने  कहा
 को

 भी  कुछ
 धन  प्राप्त हो  सके  |

 है  कि  हिन्दी  भाषी  क्षेत्र  के  लोग  उनके  राज्य

 की  भाषा  तथा  संस्कृति  पर  प्रभाव  डालने
 चयन

 में  स्थानीय  विकास  कार्यक्रमों  के
 का  प्रयत्न  कर  रहे  हें  तथा  हिन्दी को

 विषय  में  कुछ  कहूंगा  ।  इस  वर्ष  हमारे
 उन  पर  थोप  रहे  हें  ।  मेरा  सम्बन्ध  उत्तर

 माय ब्य यक  में  कामों
 के  ६  प्रदेश  से  ह  जो  हिन्दी  का  केन्द्र  है  ।  में

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  निःसंकोच
 भाव  से  कह  सकता  हूं  कि  हमनें

 विचार  यह  है  fe  ऐसे  किसी  कार्य  के
 किसी  दूसरे  राज्य  पर  हिन्दी  को  थोपने

 सिलसिले  में  जो  व्यय  होगा  उसका  आधा  का  प्रयत्न  नहीं  किया  हैं  ।  हमने  उनकी

 भाग  केन्द्रीय  सरकार  उक्त  राशि  या
 भाषाओं  में  कभी  हस्तक्षेप  नहीं  किया  है  ।

 निधि  में  से  देगी  और  दोष  आधे  भाग
 मुझे  यह  सुनकर  आशय  हुआ  कि  हिन्दी  के

 को  जुटाना  राज्य  स्थानीय
 राष्ट्रीय  भाषा  घोषित  किये  जाने  से  उनकी

 निकायों  और  वहां  की  जनता  का  काम
 संस्कृति  खतरे  में  पड़  गई  है  ।

 होगा
 परन्तु  देखा  यह  गया  है  कि  इस

 स्थानीय  अंशदान  में  अक्सर  राज्य  सरकार  अधिक  विस्तार  से  न  कहत  हुए  में

 और  स्थानीय  निकाय  कोई  सहायता  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  हम

 नही  देते  हूं  और  वहं  सारा  का  सारा  व्यय  किसी  प्रादेशिक  भाषा  को  हानि  नहीं  पहुचाना

 जनता  के  सिर  आ  है  ।  यह  उनके  चाहते  हैं  ।  आखिर  अंग्रेज़ी  भी  तो  विदेशी

 साथ  ज्यादती  है  ।  इस  अंशदान  में  राज्य  भाषा है  ।  इसके  स्थान  पर  हिन्दी  को  क्यों

 सरकार  और  स्थानीय  निकायों  को  भी  प्रचलित  न  किया  जाय ?  इससे  उनकी  भाषा

 पुरा  सहयोग  देना  चाहिए  ।  यह  ठीक  है  तथा  संस्कृति  में  हस्तक्षेप  होता  है  ?

 कि  वहां  के  लोग  भी  थोड़ा  बहुत

 दान  देंगे  ।  मं  आशा  करता  हूं  कि  उपाध्यक्ष  में  इस  वित्त  विधेयक

 माननीय  मंत्री  इस  विषय  पर  ध्यान  देने  का  andy  करता  इसे  लिये  कि  इस

 की  कृपा  करेंगे  ।  दूसरी  बात  रहे  है  कि  सरकार  का  काय  बिना  रुपये  के  नहीं  चल

 सामाजिक  परियोजनाओं  और  राष्ट्रीय  सकता  |  इस  सरकार  का  कार्य  चलाना

 विस्तार  या जना त्रों  के  होते  हुए  भी  सेकड़ों  है  और  इस  सरकार  का  काय  आज

 गांव  ऐसे  जो  हमारे  विकासਂ  काय  क्रमों  इस  पंच  वर्षीयਂ  योजना  सम्बन्धित  x

 से  अभी  बिलकुल  अछूते  हैे  प्रत्येक  और  में  समझता  हूं  कि  इस  पंच  वर्षीय

 व्यक्ति  यहीं  कहूंगा  fe  उसके  गांव  में  योजना  की  सफलता  ही  इस  बात  को

 नलकूप  अथवा  सड़क  आदि  की  परम  निर्धारित  करेगी  कि  इस  देश  में  कितनी

 आवश्यकता  अब  यदि  योजना  आयोग  उन्नति  करने  की  शक्ति  है  और  इस  के

 इसमें  कोई  सकी  रुचि  नहीं  है  अन्दर  कितना  स्टेमिना  हें



 Lmne> ~
 २६७३  वित्त  cee  २०  अप्रैल  १९५४  tad  विधेयक  ३६७४

 उपाध्यक्ष  पेशतर  इस  के  कि  में  tar  कि  हमें  अनावश्यकतायें  मालूम

 हो  रही  कि
 जब  इस  एस्टेट  ड्यूटी  के इस  पंच  वर्षीय  योजना  के  सम्बन्ध  में  कुछ

 में  यह  समझता  हूं  कि  में  अपने  नियमों  को  बदलना  और
 हम

 को

 वित्त  मंत्री  जी  को  इस  बात  के  लिये  उस  संस्कृति  के  लाने  के  जिस  के  कि

 बाद दू  fe  उन्होंने  इन  कठिन  वर्षों  में  हम  उपासक  वह  तबदीलीयां  करनी

 हमारे  फाइनेन्सेज  को  इस  काबलियत  के  पड़ेंगी  ate  जिन  को  आज  के  जमाने

 साथ  और  इस  सुन्दरता के के  साथ  चलाया  में  हमारे  सामने  पेश  किया  जा  रहा  है

 और  उस  के  ऊपर  इतनी  निगहबानी  रखी  संत  विनोबा  जैसे  व्यक्ति  के  द्वारा  ।

 कि
 उन

 के  कुछ  साथी  भी  उन  से  रूठ

 में  यह  भी  ः  कर
 कि  जो  हमारा गय  |  लेकिन  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि

 अब  जब  कि  हमारा  देव  इतने  लम्बे  कदम  नेशनल  लोन  हैं  जिस  के  लिये  कि  हमारे

 उठा  रहा  हम  इस  बात  के  लिये  उन  प्रधान  मंत्री  जी  ने  अपील  की  उस  से

 के  पीछे  हें  कि  उस  रुपये  को  जो  हर  गरीब  में  पुतला  सहमत  हूं  ।
 लेकिन  इस  नेशनल

 की  जेब  से  आता  उस  को  ठीक  तरीके  लोग  की  क्या  अहमियत  हैं  इस  को  हम

 ने  अभी  तक  जनता  को  नहीं  बताया  है  । से  खर्च  किया  इस  के  देखने  में  जितनी

 सावधानी  ag  ५  उतना  ही  हमारा  उन  यदि  जनता  समझ  गई  तो  आशा हे  कि

 के  साथ  सहयोग  रहेगा  ।  यह  नेशनल  लोन  पूर्णतया  सफल  होगा

 और  हम  में  से  हर  एक  स्त्री  पुरुष  इस

 को  अपना  धार्मिक  गतंव्य  समझेगा  कि  इस
 में  इस  के  लिये  अपनी  खुदी

 में
 ७६,

 ज़ाहिर  कर  कि  आज  इस  विधायक  अपनी  afer  के  अनुसार  सहयोग  दे  ।

 a

 में  एस्टेट  ड्यूटी  लगाई  गई  है  ।  में  इस  अब  में  आप  के  सामने  अपने  कुछ

 विचार  पंच  वर्षीय  योजना  के  सम्बन्ध ड्यूटी  का  aga  ज्यादा  समथेक  रहा  हूं

 पर  में  समझता  हुं  कि  जिस  शक्ल  में  यह  जिस  की  सफलता  के  साथ  हमारे  देश

 एस्टेट  ड्यूटी  रखी  गई  हूँ  उस  में  परिवर्तन  की  और  हमारी  सरकार  की  सफलता

 करना  होगा  ।  अभी  संत  विनोबा  ने  एक  सम्बन्धित  रखू गा  ।  जहां  तक  इस  प्लेन

 लेख  लिखा  था  कि  भारतवर्ष  में  मनुस्मृति  का  ताल्लुक  मेरा  इस  को  देखने  का

 के
 अनुसार  संग्रह  करने  का  कोई  कायदा  तरीका  fat हूँ  ।  में  इस  प्लैन  में

 नहीं  था  ।  संग्रह  को  यहां  किसी  तीन  हिस्से-दार  देखता  इं  ।

 सरकार  जनता  ने  या  समाज  ने  ही
 ठाकुर  दास  भागने  पीठासीन

 अच्छी  दृष्टि  से  नहीं  देखा  और  इसीलिये

 मनुस्मृति  में  भी  यह  कायदा  बना  दिया  सब  से  पहले  दूसरे  सरकारी

 गया  था  कोई  व्यक्ति  संग्रह  नहीं  कर  कर्मचारी  जिन  के  द्वारा  इस  प्लन  का

 सकेगा  |  केवल  वै दय वर्ग  को
 छूट  दी  गई  कार्य  जनता  तक  लाया  जा  रहा  और

 और  उस  के  लिये  भी  az  क़ायम  कर  दी  तीसरे  जिस  के  लाभ  के

 गई  थी  कि  अपनी  तिजारत  की  ग्रोवर  घर  की  उन्नति  के  विकास  के  इस

 जरूरियात  के  तीन  साल  के  परिमाण  प्लैन  को  बनाया  गया  |  जब  हम  प्लैन

 ज्यादा  संग्रह  नहीं  कर  में  समझता  के  बारे  में  सोचते  हैं  या  इन  तीनों  समुदायों

 हूं  कि  वह
 दिन  आयेगा  और  जल्दी  ही  को  हमें  देखना  पड़ेगा  कि  उन  का  अपना
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 अपना  क्या  कर्तव्य  ह  और  कहां  तक  चलती  रही  तो  आप  की  पंच  वर्षीय  योजना

 उन्नतिਂ  उन  के  द्वारा  हुई  ।  जहां  तक  भले  ही  आंकड़ों  में  पूरी  हो  लेकिन ~
 सरकार का  सम्बन्ध  है  में  इस  के  बारे  काब  के  विचार  से  ag  देखने  में  नहीं

 में  कुछ  कहूं  बेकार  है  ।  सरकार  आयगी  ।  इस  में  दोष  सरकार  की  नीति

 जनता  ने  बनाई  और  जनता  की  का  नहीं  सरकार  की  नीत  सुन्दर

 आवाज  के  अनुसार  सरकार  आज  यहां  शुभ  है  लेकिन  दोष  उन  कर्मचारियों का

 उपस्थित  ।  लेकिन  जहां  तक  दूसरे  या  उन  एजेन्सियों  का  जिन  के  द्वारा

 दो  समुदायों  यानी  सरकारी  कमंचारी  यह  नीति  काय  में  लाई  जाती है
 ।

 और  जनता  का  सम्बन्ध  में  आप  को

 बताना  चाहता  हूं  कि  राज  अम  भावना  आज  हम  देख  रहे  हैं  कि  हमारी  इस

 क्या हू  और  इस  भावना  के  द्वारा  इस  पंच  वर्षीय  योजना  के  चाल  होने  के

 पंच  वर्षीय  योजना  से  सम्बन्धित  जो  आन्दोलन  में  हमारी  बेकारी  बढ़ती  जा  रही  हैं
 और
 न

 है  वह  क्या  हैं
 ।

 जहां  तक  रुपये  पेसे
 का

 मामला  में  समझता हूं
 fe  पिछले

 at
 साल  t

 में  कहुंगा  कि  में  कोई  अर्थ नीतिज्ञ नहीं  अन्दर  बहुत  ज्यादा  बेकारी  बढ़ी  है  ।
 में

 हूं  और  में  आंकड़ों  में  नहीं  जाऊंगा  ॥  अपनी  कांस्टिट्यूएंसी  में  देखता  हूं

 बल्कि  में  आप  के  सामने  नैतिक  स्थिति  जिनको  में  समझता  था  कि  खाते  पीते  थे

 के  बारे  जिस  का  सम्बन्ध  आर्थिक  नीति
 ag  आज  मेरे  पास  आते  हैं  और  अपनी

 से  भी  क्या  विचार
 है  और  आज  जनता  स्थिति  का  वर्णन  करते  हे  उससे  यह  मालूम

 पर  इस  नैतिक  नीति  का  क्या  प्रभाव
 होता है  कि  इस  पंच  वर्षीय  योजना  के

 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कहूंगा  ।  और  साथ
 दौरान  में  लोगों  की  ज्यादा  काम  मिलने

 ही  साथ  में  आज  देव  में  जो  हमारी  आधिक
 के  बजाय  उन  में  बेकारी बढ  रही

 स्थिति है  कह  भी  कछ  वर्णन  करूंगा  |
 जो  लोग  देखना  चाहें  वह  देख  सकते  हैं

 उस  को  मिला  कर  आप  यह  समझेंगे  fa
 कि  आज  fates  क्लास  की  हालतਂ  यह  हैं

 इस  पंच  वर्षीय  योजना  में  हम  कितने
 कि  वह  क़रीब  क़रीब  चूसा  जा चुका  है  श्र

 सफल  हो  सकेंगे  और  अगर  यह  पूर्ण  भी  हो
 मरणासन्न  है  ।  क्या  हम  इसके  लिए  कर

 गई  तो  हमारा  स्टेशन  कितना  उठा  उठेगा  |
 सकते  हैं  और  क्या  हम  इसके  लिए  इस

 सब  से  पहले  में  आप  को  यह  बतला  पंच  वर्षीय  योजना  में  किया  यह  हम  जरा

 कि  जनता  के  अन्दर  आज  प्रकार  सोचें  ।  जब  छम  योजना  की  तरफ  देखते

 का  ह्  ह  यह  फ़स्ट्रेशन  किस
 हैं  तो  मालूम  होता  हे  कि  रुपया  इकट्ठा

 वजह  से  इस  में  जाना  बेकार  लेकिन  किया  जाता  और  उस  रुपये  को  फिर

 अगर  इस  बात  को  देखें  तो  शायद  आप  इन्कार  जनता  की  तरफ़  फका  जाता है  लेकिन  जो

 नहीं  करेंगे  कि  जनता  में  उत्साह  नहीं  उसका  सार  हैं  शायद  वह  चन्द  आदमियों

 जनता  में  आज  पंच  वर्षीय  योजना  के  प्रति  के  ही  हाथ  में  रह  जाता  ह  ।  सार

 आकर्षण  नहीं  जो  आकर्षण  इतनी  बड़ी  जनता  तक  नहीं  पहुंचता  हे  ।  जिन  हाथों

 योजना  के  जिस  से  हमारा  जीवन  waka  यह  चीज  जनता  तक  फैंकी  जाती

 में
 q

 सम्बन्धित  होना  चाहिये  ।  है  वच्  उन्हीं  हाथों  में  जाती  है  ॥

 कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  इसी  तरह  स्थिति  इसमें  जो  आपका  कर्मचारी  ay  है  वह
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 सबसे बड़ा  दोष
 का

 भागी  है
 ।

 जो  आज
 इसके  डिटेल्स  हैं  मगर  में  उनमें  इस

 नहीं  जाना  चाहता  | जनता  की  तकलीफ  है  ।  उसको  हमारी

 सरकारी के  आदमी  खुद  देख  सकते  हैं  सभापति  महोदय  :  आप  अपना  भाषण

 क्योंकि वह  भी  तो  हमीं  में  से
 आते

 हैं
 ।

 समाप्त  करें  ।  आप  पहले  ही  बीस  मिनट

 वह  देख  संकते  हूँ  कि  जनता
 को

 कितनी
 ले  चुके

 तकलीफ़  और  वह  तकलीफ़  आपके

 कमंचा/ रथों  के  तरीकों  से  और  भी  ज्यादा  श्री  एन०  एस०  श्रीमान  मुझे

 खद  ह  क  क  क  क  क  क  क क हो  जाती है  ।  बहरहाल में  इस  सब  को

 छोड़े  देता हूं  ।  में  यह  कहना  चाहता
 सभापति  महोदय  आपने  केवल

 हूं  कि  आप  इस  पर  गौर  कीजिये  ।

 १५  मिनट  ATT  थे  ।  अब  आप  समाप्त

 में  आखिर
 में  एक  बात  कहना  चाहता  करें  ।

 आप  रुपया  चाहते  हें  ।  आपको  रुपया

 रुपया  देश में  लेकिन  जो
 श्री  एन०  एस०  प) जन: में में  यह  अज्ञ

 रुपये  के  असली  सोसेंज  उनको  श्राप  करना  चाहता  हूं  कि  आप  मेहरबानी  करके

 टैक्स  करना  नहीं  चाहते  हैं  ।  में  आपको  देखिये  कि  क्या  इस  तरह  से  रुपया  वसूल
 बता  दू  ।  मेंने  इस  पर  थोड़ा  विचार

 हो  सकता  है  या  नहीं  ।  जिनके  पास  श्रम

 किया  है  ।  अभी  आप  जो  रुपया  ले  रहे  हैं  है  उनसे  आप  श्रम  लीजिये  और  जिनके

 वहं  गरीबों  से  रहे  ग्रामीण  जनता  पास  रुपया  है  उनसे  रुपया  लीजिये  ।-

 आपको  कितना  फ्री  लेबर  दे  रही  है  श्रम  वालों  को  दुःख  होता  है
 जक

 इससे  आप  कितना  रुपया  इकट्ठा  कर  उनसे  श्रम  लेते  हें  पर  जो  धनी  हैं  उन

 रहे  हमने  श्रमदान  के  जरिये  कितना

 से
 धन  नहीं  लेते  वहं  लोग  कहते

 हैँ  कि देश  को  दिया  है  ?  लेकिन  आप  राजाओं  आप  ने  तो  कांस्कृप्शन  कर  दिया  है  और

 महाराजाओं  से  क्यों  नहीं  कहते  कि  वह  आप  लेबर  तो  लते  हे  परन्तु  धनियाँ  से  घन

 आपको  अपनी  अनन्य  इनकम  दें  ।  मेरा
 नहीं  लेते  हैं

 ।  इसमें  उन  लोगों  को  तो

 यह  मतलब  नहीं  कि  आप  उसको  श्रम  करना  पड़ता  है  पर  धनी  लोग
 प्राप्रियेट  कर  लें  लें  )  लेकिन  उसको

 रहते  इसलिये  में  कहता  हूं  कि  आप
 लोन  के  तौर  पर  लें  ।  आप  बड़ी  आमदनियों

 श्रम  वालों  से  श्रम  लीजिय  और  धन  वालों
 को  पांच  साल  के  लिए  फ्रीज़  कर  दें  इस

 से  धन  लीजिये  ।  इस  से  आपको
 लिये  कि  यह  चीज़  देश  में  काम  आवेगी  ।

 इस  प्लान  के  लिये  रुपया  मिल  जायेगा  बल्कि
 आप  उन  लोगों  को  लांग  टर्म  बांड  इसके

 बदले  में  दे  दें  ।  आप  प्रिसले  स्टेट्स  से
 दूसरे  प्लान  के  लिए  भी  मदद  मिल  जायगी  ।

 यह  समझौता  कर  लीजिये  कि  उनका  जितना  डा०  कुष्णस्वामी

 सोना  और  नांदी  ate  जवाहरात  बेकार  सभापति  वित्त  विधेयक  पर  बोलने
 ~

 बन्द  पड़े  हें  उनको  सरकारी  खज़ाने  में  से  पहले  में  उत्तर  प्रदेश  के  अपन  मित्र

 काम  किया  और  उसके  बदले  में  को  निश्चय  ही  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं

 उनको  नेशनल  बांड  दिये  जायं  इस  तरह  से  कि  att  भाषण  के  प्रारम्भ  में

 ८००  या  ९००  करोड  रुपया  जो  आप  चाहते  ऐसी  भाषा  का  प्रयोग  किया  हैं  जिसे  विरोधी

 दल  हमारे  जैसे  व्यतीत  समझ  सकतें है ंवच  आपको  मिल  सकता  है  ।  मेरे  पास
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 [ett  कृष्ण स्वामी ]

 अरस्तू  भाषा  के  वादविवाद  में  न  पड़ते  यह  वस्तुस्थिति  बहुत  भ्रमित  समय  तक  नहीं

 हुए  में  वित्त  विधेयक  की  कौर  आता  हूं  ।  चलेगी  |  संकट  की  अवस्था  पहले  ही  आ

 पहुंची है  ।  कुछ  ही  महीनों  में  aaa
 के

 faa  विधेयक  oe  विचार  करते
 दाम  बहुत  चढ़ने  वाले  हूं  तथा  में  चाहता

 समय  हमें  इसके  मूलभूत  उद्देश्यों  को

 हूं कि  वह  इन  पर  नियन्त्रण  करने  के
 अपने  सामने  रखना  पड़ता  साथ  ही  इन

 कुछ  उपायों  को  सोच  रखें  ।
 STAT  को  पूरा  करने  के  तरीकों  पर  भी  ध्यान

 देना  पड़ता है  ।  ऐसी  अवस्था  में  विरोधी  दल  हाल  ही  में  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने

 का  काव्य  हो  जाता  है  कि  वहू  अपने  बचत  अ्रान्दोलन  को  तीन  करने  की  अपील

 संदेहों  तथाਂ  आपत्तियों  श्र  शिकायतों  को  की  इस  कपिल  का  आधार  वित्तीय

 सरकार  के  सामने  रखे  ।  लाभ  तथा  देश  भक्ति  हैं  ।  परन्तु  होता  यह

 @  कि  दामों  के  चढ़ने  से  देशभक्त  नागरिक

 कुछ  दिन  हमें  वित्त  मंत्रालय  की
 तथा  बुद्धिमान  नागरिक  के  दृष्टिकोण  में

 ओर  से  एक  विवरण  दिया  गया  था  जिसमें
 अन्तर  आ  जाता  ऐसी  अवस्था  म

 पंच-वर्षीय  योजना  की  प्रगति  का  वर्णन
 यदि  राष्ट्रीय  ऋण  तथा  राष्ट्रीय  बचत

 किया  गया है  |  पहले  वर्ष  में  हमारे  प्राय व्य यक
 प्रमाणपत्रों  में  उल्लेखनीय  कमी  हो  जाये

 तथा  आयात  व्यापार  दोनों  में  अतिरेक  था  ।
 किसी  को  इससे  आयें  नहीं  होना

 दूसरे  वर्ष  में  हमारा  झ्रायव्ययक  घाटे  वाला
 ~  चाहिये  |

 रहा  तथा  न्नायातं  में  नाम  मात्र  का  अतिरेक
 ~

 तीसरे  at  में  आयव्ययक  में  घाटा

 कछ  क्षेत्रों  में  ऐसी  धारणा  पाई  जाती
 था  तथा  aaa  में  बिल्कुल  अतिरेक  नहीं

 @  कि  हमारे  देश  की  को
 था  ।  जिन  व्यक्तियों  ने  योजना  पर  विचार

 तत्कालਂ  कोई  ख़तरा  नहीं  यह  सत्य  है
 किया  उन्हें  इस  स्थिति  से  क्षोभ  gar

 a
 fe  मुद्रा-स्फीति  के  दिनों  में  जनता  ः

 2  |  इस  कार्यक्रम  को  पूरा  करने  के  .  लिए

 नोट  जारी  करके  धन  की  व्यवस्था  करना
 सभी  वर्गों  को  कठिन  परिस्थितियों  का

 विशेष  रूप  से  एक  चिन्ताजनक  विषय है  ।
 सामना  करना  पडता  है  ।  मुद्रा-स्फीति  के

 दिनों  में  उद्योगपति  सरकार  को  कई  अभ्यावेदन

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  कई  बार  भेजते  कि  प्‌ जीगत  उपकरणों  को

 कहा  हं  कि  हमारे  जैसे  विकसित  देश  के  ः पुर्व वत्‌ भ: स  करने  के  लिए  नफ़े  के  काफ़ी  भाग

 लिये  नोट  जारी  करके  धन  व्यवस्था  करने  को  पृथक रक्षित  करने  नहीं

 से  कोई  खतरा  नहीं  हो  सकता  है  ।  परन्तु  दी  जाती  है
 ।  इस  कथन  में  कुछ  सत्य

 प्रभी  तक  नोटों  की  तुलना  में  मुद्रा  का  होते  हुए  भी  मेरा  यह  कहना  है  कि

 उद्योग  तथा  वाणिज्य  प्रतिनिधियों  ने उतना  विस्तार  नहीं  किया  गया  ह  ।  इसके  दो

 कारण  बताये  एक  तो  यह  कि  इस  इस  पर  आवश्यकता  से  कुछ  अधिक  जोर

 घाटे  में  से  ९०  करोड  रुपये  की  राठी  को  दिया  है  ।  ब्रिटेन  में  ऐसा  देखने  में  आया

 रक्षित  प्रतिभूतियों  को  बेच  कर  पूरा  किया  है  ।  परन्तु  हमारे  देग  में  पूंजीगत

 गया है
 ।  दूसरा  स्पष्टीकरण  ag  दिया  गया  उपकरणों  की  दशा  इस  कारण  नहीं

 हैं  कि  कीमती  धतूरों  को  रखने  की  बहुत  सुध।री  जा  सकी  है  कि  बहुत  &  उद्योगों

 मनोवृत्ति है  ।  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  में  नकद  धन  को  नष्ट  कर  दिया  गया  हू
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 मेरा  सुझाव  यह  हू  कि  सरकार  इन्हें  प्र स्थापनाओं  और  योजनाओं  को  एकत्रित

 करने  की  चेष्टा भी  की  जाय  | सहायक  ब्याज  दर  पर  अथ  सहायता  दे

 जिससे  कि  वे  att  पूंजीगत  उपकरणों

 की
 दशा  ठीक  कर  सकें  ।  यह  सहायता  श्रीमान  आपकी  विदित  है  कि  इस

 इस  निश्चित  ad  पर  दी  जाय  कि  इसे  सदन  के  अधिकांश  सदस्य  कुटीर  उद्योगों

 केवल  पूंजीगत  उपकरणों  के  बढ़ाने  पर  तथा  छोटे  उद्योगों  के  संरक्षण  का  casa

 व्यय  किया  जायेगा  |  करते  आये  हें  |  हो  सकता  है  fe  कभी

 कभी  जिन  उपायों  का  हम  सुझाव  देते

 कुछ  दिन
 टाइम्स  आफ़  इन्डिया  वे  समस्या  को  और  भी  बिगाड़  दें  |

 ) भें  एक  लेख  छपा  था  जिससे  काफ़ी  चिन्ता
 परन्तु  इसका  अथ  यह  नहीं

 घ्
 ्  कि

 हुई  है  ।  उसमें  लिखा  था  कि
 सरकार  हाथ  पर  हाथ  घर  कर  उठा

 वस्तुओं  के  दाम  चढे  गये  हें  ।  आयात
 रहे  र  कोई  कार्यवाही  न  करे  ।  अतएव

 का  सीमित  किया  जाना  तथा  प्रदाय  की
 मेरा  सुझाव  ह  कि  सरकार  इस  समस्या

 कमी  इसके  मुख्य  कारण  वह  लेखक  को  अधिक  गम्भीरता  से  सुलझाने  का

 के  तथ्यों  तथा  आंकड़ों  को  देखने  के  बाद
 प्रयास  करे  |

 मुझे  उसके  कथन  में  काफ़ी  सत्यता  जान

 आयात  सम्बन्धी  विभिन्न पड़ती  है  ।
 छोटे  3  योगों  विकास  में  कौनसी

 नियन्त्रणों  के  कारण  वस्तुओं  के  परचून
 अडचन  हूं

 ?
 एक  भ्रड़चन  तो  क्यों

 दाम  सर्वत्र  चढ़  गये  हें  कभी  कभी

 एस  नियन्त्रण  उत्पादन
 को  बढ़ाने  के  लिए

 सम्बन्धी  है  तथा  दूसरी  अड़चन  हू  उपभोग

 की  पसन्द  फरक  सबसे  बड़ी  अडचन
 लगाये

 जाते  हैं  ।  परन्तु  ग्राम  हो  यह

 रहा  कि  वे  सब  वस्तुएं  जिन  पर  हमारा  seal  के
 वितरण  का  ढंग

 अब  समय  आ  गया  है  कि  हम  लेटिन
 आयात  नियन्त्रण  लगे  मध्यम  वर्ग

 के  उपयोग  की  हें  ।  इस  विचार  से  नोट
 अमेरिका  fe  एक  बड़ी  क्रेता  HAT

 ford  रोक  कम्पनी  की  रिपोर्ट  से
 छापकर  Wo  करोड़  रुपय  की  व्यवस्था

 कुछ  दिक्षा  लें
 ।  में  उस के  सार  को

 करना  एक  गम्भीर  मामला  हो  जाता  है  |
 संक्षेप  से  कहे  देता  हूं  ताकि  हम  अपनी

 में  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  प्रश्न  की

 वितरण  व्यापार  सम्बन्धी  नीति  को
 छानबीन  करे  ।  में  चाहता  हूं  कि

 निश्चित  कर  सकें  ।  इस  रिपो  में  लिखा
 इस  बात  पर  भी  थोड़ा  सा  प्रकाश  डाला

 जाय  कि  पिछले  वह  में  भुगतान-अन्तर  के  हूं  कि  ने  अपनी  श्रेय-व्यवस्था

 के  वितरण  विभाग  को  इस  सीमा  तक

 अनुकूल  होने  पर  भी  मध्यम-श्रेणियों  के

 विकसित  किया  हूँ  जेसा  कि  योरप  तथा
 उपयोग  खपत  की  वस्तु ग्न ों  के  आयात  के

 सम्बन्ध  में  नियन्त्रण  लगाने  की  क्या  एशिया  में  सुना  नहीं  गया  था

 दि ली  के  झ्र धि कारियों  को  यह  विदित
 आवश्यकता  थी  ?

 होना  चाहिये  कि  यदि  उपभोक्ता  वस् तुझ ों

 मेरी  यह  भी  प्रबल  इच्छा  है  कि  को  न  खरीदें  तो  उद्योग  लोगों  को

 आयात
 सम्बन्धी  नियन्त्रणों  पर  विचार  काम  नहीं  दे  सकते  ह  अतः  आधिक

 करते  समय  प्रभुत्व  ara  तथा  बागी  योजना  के  निर्माण  में  फुटकर  बिक्री  के

 तथा
 उद्योग

 मंत्रालय  द्वारा  बनाई  गई  तरीकों  बहुत  महत्व  दिया  जाना

 156  P.S.D
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 [at  कृष्ण स्वामी ]

 चाहिये  ।  विक्रय  के  आकर्षक  निर्णय  दे  चुकी  हैं  ।  अतएव  प्रत्येक  सम्भव

 उचित  meat  वाहनों  के  भ्रच्छे  अवसर  आन्दोलन  करने  से  क्यां

 होने  के  सम्बन्ध  में  जनता  का  विश्वास  >
 A ह्

 प्राप्त  किये  अ्रारथिक  योजना-निर्माण

 सम्बन्धी  कोई  ara  भी  सफल  नहीं  हो

 डा०
 कृष्ण स्वामी -  :

 मेरी  भूल  का

 सुधार  हुआ  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि
 सकता  है  1"

 माननीय  मंत्री  ने  तभी  अन्तिम
 फैसला

 में  आद्या  करता  हुं  कि  इन  विचारों
 नहीं  किया  है  ।  मेरे  कहने  का  सारांश

 को  सामने  रखते  हुए  सरकार  हथकरघे  यह  है  कि  अधिक  दामों  का  लाभ  अधिक

 के  बुनकरों  की  समस्याਂ  पर  फिर  से  से  अधिक  क्षेत्र  को  वरन  बहुत  असंतोष

 ध्यान  दगी  ।  वितरण  व्यापार  में  काफी  फैलेगा  पंच  वर्षीय  योजना  की

 सुधार  at  आवश्यकता है  ।  यदि  सफलता  सम्भावना  बहुत  कम  हो

 करघे  का  बनकर  अपनी  वस्तुओं  के  जायगी

 विक्रम-मध्य  में  थोड़ी  सी  कमी  कर  द  श्री  के०  पी०  गौंडर  :
 वित्त

 में तो  उसकी  वस्तुएं  बहुत  बड़ी  मात्रा  विधेयक  पर  बोलते  समय  में  कहना

 बिक  सकती  हैं  ।
 चाहता  हुं  कि  दक्षिण  भारत  के  राज्यों

 माननीय  सदस्यों  ने  अपने  भाषणों
 का  उचित  ख्याल  जाना  चाहिये

 वहां  सिंचाई  जल  विद्युत  योजनाएं
 में  कहा  है  कि  हम  अपने  निर्यात-व्यापार

 का  अच्छी  तरह  से  नहीं कर  सके
 अवश्य  ही  आरम्भ की  गई  थीं  जिससे

 कि  खाद्य  की  समस्या  हल  हो  सके  ।

 युद्ध  के  बाद  पश्चिमी  जर्मनी  तथा
 अब  हम  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  की

 जापान  में  दस्तूरों  के  दाम  इतने  स्थिर
 बात  सोच  रहे  हैं--मेरा  निवेदन  ह  की

 नहीं  रहे  जितने  कि  हमारे  देश  में  हें  ।
 दक्षिण  में  भी  नयी  योजनाएं  आरम्भ

 इस  से  वे  देश  दूसरे  देशों  को  वस्तुएं  कम

 दामों  पर  बेचने  में  समर्थ  हैं  ।  करण  यह
 की  जानी  मानसून  के  पानी

 से  बड़ी  जलविद्युत॒  योजनाएं  बनाई  जा

 है
 कि  हम  प्रबन्ध  में  अक्षम  सिद्ध  हुए

 माननीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 सकती  हे  जिससे  fe  न्नावणकोर  कोचीन

 को  बिजली  प्राप्त  हो  सकती  ह  ।  सरकार
 कृपया  इस  कौर  ध्यान  दें  ।  fa  मंत्री

 का  ध्यान  इस  योजना  की  कौर  आकर्षित
 महोदय  ने  प्रादेशिक  दावों  को  नापसन्द

 किया  गया  gi  कृपया  इसकी  जांच
 किया  परन्तु  वह  age  कैसे  पसन्द

 की  जाय ।  योजनाओं  के  बनाने
 करेंगे  कि  मुद्रा-स्फीति  के  कारण  वस्तुओं

 के  अधिक  दामों  का  लाभ  केवल  कुछ

 में  कठिनाई  अवद्य  होती  है  जहां  योजना

 का  सम्बन्ध  एक  से  अधिक  राज्यों  से  हो
 ही  प्रदेशों को  पहुंचे  ?

 करने  के परन्तु  इस  कठिनाई  को  दूर

 लिये  विधान  बनाना  चाहिये  पंचाट
 ato  gto

 देशमुख  :

 दिया  जाना  चाहिये । में  अपनी  स्थिति  को  स्पष्ट  करना  चाहता

 ।  मेरा  अ्रभिष्नाय  यह  था  कि  वित्त
 दक्षिण  में  कोयले  अर  बिजली  की

 आयोग  तथा  faery  समितियां  अपने  कमी
 के

 कारण  बड़े  उद्योग  नहीं
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 है  ।  अर्काट  जिले  में  लिगनाईट  पाया
 श्री  खर्डे कर  प्री

 गया  हूँ  ।  हमें  oma &  कि  वहां  में  विभिन्न  मंत्रालयों  की  क्रम से  चर्चा

 करूंगा प्रौद्योगिक  योजनाएं  आरम्भ  की  जाएंगी  |

 खेती  में  लगभग  ८००  करोड  रुपय
 स्वास्थ्य  मंत्री  ने  कहा  कि  हम  देश  को

 की  लागत  लगती  है  ।  किसान  ऋणी  ह
 पीछ  नहीं  ले  जा  सकते ।  मेरा  कहना  यह  है

 शर  वे  इतना  रुपया  प्राप्त  नहीं  कर
 कि  हम  इतने  गरीब  ह  कि  aaa  चिकित्सा

 सकते  ।  वे  खेती  की  नई  पद्धतियों  को
 पद्धति  से  हम  कछ  लोगों को  ही  लाभ

 नहीं  अपना  सकते  ।  किसानों  की  वास्तविक

 पहुंचा  सकते  हें  अतएव  कुछ  राशि  हमें  उन
 आवश्यकता  पेसे  की  है  उसके  प्राप्त  होते

 ही  वे  कृषि  की  आधुनिक  पद्धति  अपना
 लोगों  के  लिए  रक्षित  कर  लेनी  चाहिए जो

 प्रभी  चिकित्सा  पा  ही  नहीं  सकते  ।  उनके
 सकेंगें  ।  राज्य  सरकार  उनकी  पर्याप्त

 लिए  सस्ती  देवी  चिकित्सा  का  प्रबन्ध  किया
 meq  नहीं  कर  सकती  |  केन्द्र  को  उनकी

 जा  सकता हैं  ।
 सहायता  करनी  चाहिये  ।  तकाबी  कौर

 अन्य  ऋण  उदारता  से  दिये  जाने  चाहिये
 जनसंख्या की  समस्या ea  की  बड़ी

 कहा  जाता  हूँ  कि  अब  हम  खाद्य  समस्या  है  ।  इसके  लिए  परिवार  आयोजन

 के  मामले  में  आत्मनिभेर  हो  गये  हें  ।  की  समितियां  आदि  बनी  हें  और  चर्चा  भी

 वास्तव  में  हमारा  उपभोग  कम  है  बहुत  हुई है  परन्तु  वास्तव में  कछ  नहीं

 किया  गया उपभोग  उचित  कर  दिया  जाए  तो  उत्पादन  परिवार  आयोजन  में  गांधी

 बहुत  बढ़ाना  पड़ेगा  ।  अतएव  किसानों  को  पद्धति काम  न  देगी  |  यहां पर  भी  वैज्ञानिक

 प्रतीक अनन  उत्पन्न  करने  में  सब  प्रकार  तरीकों  को  प्रयोग  में  लाना  चाहिए  ।

 की  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।  किसानों

 की  मुख्य  समस्या  faa  समस्या  है  |  स्वास्थ्य  और  दिक्षा  मंत्रालय  मं

 मद्रास  में  हथकरघा  उद्योग  हैं  ।
 पदाधिकारी  तो  बहुत हूं  परन्तु  उनके  पास

 साधन  अत्यल्प हें  ।  अगर  मं  इन  मंत्रियों

 हम  सरकार का  साभार  मानते  हैं  कि

 मिल  के  कपड़े  पर  उपकर  लगा  कर  इस  के  स्थान मं  होता तो  पदत्याग कर  देता

 उद्योग की  सहायता  की  गई  है
 ।

 हिन्दी  और  हिन्दुस्तानी  को  लेकर  श्री

 टंडन जी  और  मौलाना  आज़ाद  में
 हमें  at  है  कि  सरकार  २५०  करोड़

 रुपये के  नोट  छपवा  कर  परिचालन  में  विवाद  हुआ  था  ।  टंडन  जी  ने  हिन्दी की

 लायेगी  ।  इससे  ast  स्फीति  का  भय  वकालत  जरूरत  से  ज्यादा  की  ।  शिक्षा  मंत्री

 नहीं  होना  चाहिये  क्योंकि  मूल्यों  के  गिर
 a

 ने  भविष्य  का  जो  कार्यक्रम  बताया  वह

 ने  की  प्रवृत्ति दिखाई  देती  a  t  आद्या जनक है  ।  उन्हें  मान  लेना  चाहिए

 था  कि  अब  तक  हिन्दी  की  उपेक्षा  होती

 सलेम  अ्रौर  कोयम्बटूर  में  लोहा  तथा

 मेंगनीज  पाया  जाता  ।  राणा  है

 कि  दक्षिण  में  उद्योग  स्थापित  करने  का  भ्रष्टाचार कई  प्रकार  का  रूप ले  सकता

 प्रयत्न किया  जाएगा  ॥  दिक्षा  मंत्रालय  के  पदाधिकारियों  के
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 श्री

 नाम
 पढ़ने

 से
 मालूम  होता  कि  वह

 श्री  जेठा लाल  जोशी

 गत  वर्ष  में  सरकार  ने  जोਂ  प्रगति की  है पाकिस्तान  का  मंत्रालय  है  ।  हमें  उन  लोगों

 की  अवहेलना  नहीं  करनी  जिनका  उससे  हम  सन्तुष्ट  हू  तथा  में  वित्त  मंत्री

 के  प्रस्ताव  का  अनुमोदनਂ  करता
 बहुमत  हो |

 विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  बारे  में  मेरा  कन्ट्रोल  हटाना  बहुत  लाभप्रद  हुआ  है  |

 कहना यह  है  कि  वहां  कानून  बहुत  तैयार  लोगों  को  इससे  बड़ा  संतोष  हो  गया  है

 होते  हमें  चार  पांच  घंटे  में  पांच  विधेयक  ग्रामीण  क्षेत्र  में  भी  स्थायित्व  ar  गया  हैं  ।

 पारित  करने  यदि  कानून  थोड़े  और  हथकरघा  और  प्रा मोच योगों  को  भी  प्रोत्साहन

 उचित  होंगे  तब
 ही

 अदर  किया
 दिया

 गया  यह  अच्छा  हुआ  है
 ।  कछ

 जाएगा  |  उद्योगो ंके  विषय  में  स्थिति  अच्छी  नहीं

 वास्तविक  उत्पादन  क्षमता

 गृहमंत्रालय  के  विषय  में  में  सन्तुष्ट
 की  अपेक्षा  बहुत  कम  है  ।  इंजीनियरी  उद्योग

 नहीं  हु  निवारक  निरोध  अधिनियम  और  में  बहुत  उत्पादन  सायं  बेकार  पड़ी

 प्रेस  अधिनियम  को
 al  खेती  के  औज़ार  बनाने  के  उद्योग  में

 वह  मंत्रालय  सामान्य  तौर  कल्याणकारी
 उत्पादन  ary  का  केवल  BN  प्रतिशत

 विवान  समझता  कम  से  कम  में  इसे  नहों  भाग  उपयोग  में  आता  डुप्लीकेट
 समझ  सका  इस  मंत्रालय  में  भ्रष्टाचार

 उद्योग  में  ८०  प्रतिशतਂ  उत्पादन  क्षमता  बेकार

 है  तथा  प्रशासन  का  स्तर
 भी

 गिर  गया है  ।
 पड़ी है  ।  आग  बुझाने  के  उपकरण  बनाने

 के  उद्योग  में  ७०  प्रतिशत  उत्पादन  क्षमता

 कभी  कभी  नेता  गण  अधिकारियों  के
 बेकार  पड़ी है

 ।  उसी  तरह  ग्रामोफोन  निर्माण

 काम  में  अनुचित  हस्तक्षेप  करते
 उद्योग में  ९३%,  उत्पादन  क्षमता  बेकार

 अधिकारी  साहसी  और  चरित्र  वाले
 पड़ी  है  ।  मशीन  टूल  उद्योग  की  भी  वही  दशा

 होते  हैं  तो  वे  निकाल  दिये  जाते  ऐसे

 मामलों  की  पूरी  जांच  की  जानी

 जब  नेतागण  इरादी  अपने  लोगों  का  सभापति  महोदय  :  आप  अपना  भाषण

 भला  करना  चाहते  हें  तो  भ्रष्टाचार  आरम्भ  कल  जारी  रखें  ।

 हो  जाता  है  ah  पदाधिकारी  उन्हें  नाਂ

 नहीं  कह  सकते  ।  पदाधिकारियों  को  भला  इसके  पहचान  सभा  २१

 १९५४  के  सवा  आठ  बजे  तक  के  लिए बुरा  कहने  से  पूर्व  हमें  देखना  चाहिए  कि

 aq  मे ंसे  कितने  लोग  चरित्रवान  स्थगित  हो  गई


